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हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
मूल्य : 2 


न्ोक्साभा में गांधी परिवार पर जमकर वरसोे पीएम मोदी 


नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत का गणतांत्रिक अतीत 
विश्व के लिए प्रेरक रहा है और इसलिए देश को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता 
है। उन्होंने कहा कि जब हम संविधान लागू होने के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो अच्छा 
संयोग है कि राष्ट्रपति पद पर एक महिला आसीन हैं जो संविधान की भावना के अनुरूप भी 
है। मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा 
में बहुत मजबूत कदम रख रहा है और 40 करोड़ देशवासियों का संकल्प उसे स्वतंत्रता 
के शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के निर्णयों 
में लगातार भारत की एकता को मजबूती देने का प्रयास किया जाता रहा है, अनुच्छेद 370 
एकता में रुकावट बना हुआ था और इसलिए हमने जमीन में गाड़ दिया। 

मोदी ने कहा कि हमने संविधान की एकता की भावना के अनुरूप नई शिक्षा नीति में 
मातृको बहुत बल दिया है और अब गरीब परिवार के बच्चे मातृमें पढ़ाई करके डॉक्टर- 
इंजीनियर बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान 
को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को 
चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ये भारत की विशेषता रही है और इस देश 
की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े 
लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने... वो विविधता में विरोधाभास ठूढंते रहे। 
इतना ही नहीं, विविधता जो हमारा अमूल्य खजाना है उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस 
विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे, ताकि देश की एकता पर चोट पहुंचे। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि 4952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में 
भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री 
पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्टी लिखी थी। उस चिट्टी में उन्होंने लिखा था, 'अगर 
संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए'। 
उन्होंने कहा कि 4954 में ये पाप किया गया लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय के राष्ट्रपति 
डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें चेताया कि ये गलत हो रहा है...लेकिन पंडित जी का अपना संविधान 
चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावकों की सलाह मानी नहीं। ये संविधान 
संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय-समय पर वो संविधान का 
शिकार करती रही। 


'एक राष्ट्रएक चुनाव' विधेयक 6 को होगा पेश 
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अन्य कार्यवाही 

केद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को लोकसभा में कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 
को लेकर किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचे। 
उन्होंने सदन में ह्यभारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्राह्न पर चर्चा में भाग 
लेते हुए कहा कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह के सुरक्षात्मक 
उपाय हैं, उतने किसी दूसरे देश में नहीं है। वहीं, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक ) के नेता ए 
राजा ने शनिवार को केद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो 
देश में आपातकाल लगाकर केवल लोकतंत्र को आघात पहुंचाया, लेकिन इस सरकार ने 
संविधान की मूल संरचना के सभी तत्वों पर आक्रमण किया है। 

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने शनिवार को एक देश, एक चुनाव संबंधी प्रस्ताव में 
संशोधन की मांग करते हुए इसमें सभी स्थानीय निकाय के चुनावों को शामिल करने की मांग 


की।इसके साथ ही पार्टी ने कांग्रेस से यह सवाल भी किया कि बार-बार संविधान की दुहाई 
देने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि जब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 
को संसद से पारित किया गया था तब देश का लोकतंत्र और संविधान कहां था। संविधान 
की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेदेपा के 
लवू श्रीकृष्ण देवरायलू ने यह सवाल उठाया। 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा में सरकार पर तीखा प्रहार 
किया और आरोप लगाया कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटा था, उसी तरह से आज 
देश के युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। उन्होंने ह्यसंविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली 
यात्राह्न पर चर्चां में भाग लेते हुए कहा कि आज भारत में एक वैचारिक लड़ाई चल रही है 
और विपक्ष की तरफ बैठे लोग संविधान के विचारों के संरक्षक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष 
ने कहा कि विपक्षी दल सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण की 50 
प्रतिशत की सीमा को भी तोड़ेगे। राहुल गांधी ने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की गाथा का 
उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा कटा था, उसी तरह सरकार पूरे देश 
के युवाओं का अंगूठा काट रही है। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर और शिवसेना सांसद श्रीकांत 
शिदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शनिवार को लोकसभा में कहा कि 
नेता प्रतिपक्ष ह्यअंगूठा काटने की बातह्न कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो 984 में ह्यसिखों 
के गले काटेह्न थे। ठाकुर ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर दिखाने के लिए भी राहुल गांधी 
को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को कभी संविधान पढ़ भी लेना चाहिए। सदन 
में ह्यसंविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्राह्न पर चर्चा में भाग लेते हुए इन सदस्यों ने यह 
बात कही। भारतीय जनता पाटी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने विनायक दामोदर सावरकर 
के बारे में टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर शनिवार को निशाना साधा और 
तंज कसते हुए कहा कि हाट्यूटरह्न बदलना बहुत जरूरी है। 

लोकसभा ने शनिवार को पूर्व विदेश एस एम कृष्णा और उन चार पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि 
दी जिनका हाल में निधन हुआ है। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष 
ओम बिरला ने पूर्व सदस्यों कृष्णा, प्रभात सामंत राय, के. मलयसामी, मनोरमा सिंह और 
एरा मोहन के निधन के बारे में सदन को सूचित किया। 


एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था 


नईंदिल्ली। केद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम 
मेघवाल 6 दिसंबर सोमवार को लोकसभा में 'संविधान 
विधेयक, 2024' पेश करेंगे। इस संबंध में कहा गया है 
कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 
2024: अर्जुन राम मेघवाल भारत के संविधान में और 
संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की 
अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे। विधेयक को पेश करने 
के लिए भी। पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और 
राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से 
संबंधित है। दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और 
पुड्चेरी में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से 
संबंधित है। इस बीच, अर्जुन राम मेघवाल संघ राज्य 
क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे 
ताकि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 963, राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 7997 और 
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2049 में और 
संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया जा सके। कई 
विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर सवाल 
उठाया है और कहा है कि यह अव्यावहारिक है और 
संघवाद पर हमला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आरएस 


संसद में मचता गदर 
संसद में मचता गदर, है चिंतन की बात। 
हँसी उड़े संविधान की, जनता पर आघात॥ 
भाषा पर संयम नहीं, मयार्दा से दूर। 
संविधान को कर रहे, सांसद चकनाचूर॥ 
दागी संसद में घुसे, करते रोज मखौल। 
देश लुटे लुटता रहे, खूब पीटते ढोल॥ 
जन जीवन बेहाल है, संसद में बस शोर। 
हित सौरभ बस सोचते, सांसद अपनी ओर ॥ 
संसद में श्रीमान जब, कलुषित हो परिवेश। 
कैसे सौरभ सोचिए, बच पायेगा देश॥ 
लोकतंत्र अब रो रहा, देख बुरे हालात। 
संसद में चलने लगे, थप्पड़, घूसे, लात॥ 
जनता की आवाज का, जिन्हें नहीं संज्ञान। 
प्रजातंत्र का मंत्र है, उन्हें नहीं मतदान॥ 
हमें आज है सोचना, दूर करे ये कीच। 
अपराधी नेता नहीं, पहुँचे संसद बीच ॥ 
संसद में होते दिखे, गठबंधन बेमेल। 
कुर्सी के संयोग में, राजनीति के खेल॥ 
सीमा पर बेटे मिटे, संसद में बकवास। 
हाल देखकर देश का, रूदन करु या हास॥ 
देश बांटने में लगी, नेताओं की फौज। 
खाकर पैसा देश का, करते सारे मौज॥ 
पद-पैसे की आड़ में, बिकने लगा विधान। 
राजनीति में घुस गए, अपराधी-शैतान॥ 
तोड़ फोड़ दंगे करे, पहुँचे संसद बीच। 
अपराधी नेता बने, ज्यों मंदिर में कीच॥ 
यूं बचकानी हरकतें, होगी संसद रोज। 
जन जन के कल्याण की, कौन करेगा खोज॥ 
लूट खसोट गली-गली, फैला भ्रष्टाचार। 
जनतंत्र बीमार है, संसद है लाचार॥ 
जनकल्याण की बात हो, संसद में श्रीमान। 
सच में तब साकार हो, वीरों का बलिदान॥ 


-डॉ सत्यवान सौरभ 


सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव! 
में कहा गया है कि यदि कोई राज्य सरकार छह महीने में 
गिर जाती है या अपना बहुमत खो देती है, तो क्या राज्य 
को शेष 4.5 वर्षो तक बिना सरकार के रहना होगा। 
₹किसी भी राज्य में चुनाव 6 महीने से अधिक के लिए 
स्थगित नहीं किए जा सकते हैं यदि एक राष्ट्र एक चुनाव 
पेश किया जा रहा है और किसी राज्य में सरकार 6 महीने 
में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, 
तो क्या हम 4.5 साल तक बिना सरकार के रहेंगे? इस 
देश में यह संभव नहीं है... पहले सरकारें 5 साल का 
अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती थीं, लेकिन आज कुछ 
सरकारें 2.5 साल में गिर जाती हैं और कहीं 3 साल में 
गिर जाती हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने प्रस्तावित 
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को संयुक्त संसदीय 
समिति को भेजने को मांग की और कहा कि यह विधेयक 
लोकतंत्र को कमजोर करता है। रमेश ने एएनआई से 
कहा, ₹विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और हम 
चाहते हैं कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, 
जो इस पर चर्चा करेगी। पिछले साल पार्टी अध्यक्ष 


स्पष्ट की थी, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की 
एक राष्ट्र, एक चुनाव समिति को चार पन्नों का पत्र भेजा 
था, जिसमें कहा गया था कि हम विधेयक का विरोध 
करते हैं। 42 दिसंबर को केद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र 
एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 
इसे संसद में पेश करने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि, 
संसद में पेश किए जाने से पहले ही इस विधेयक पर सत्ता 
पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई थी। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई दलों ने इस 
विधेयक का विरोध किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले 
एनडीए गठबंधन के दलों ने इसका स्वागत करते हुए 
कहा कि इससे समय की बचत होगी और देश भर में 
एकीकृत चुनावों का आधार तैयार होगा। उल्लेखनीय है 
कि इस वर्ष सितम्बर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, 
एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 
400 दिनों के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, 
शहरी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है। 
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च 
स्तरीय समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिशें प्रस्तुत की गई 


अव्यावहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक भी : अखिलेश 


केद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने संबंधी 
विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी 
प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साथ चुनाव कराने के विचार को 
अव्यावहारिक और अलोकतांत्रिक करार दिया। यादव ने एक्स पर कहा, 
एक देश, एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यावहारिक ही नहीं 
अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है क्योंकि कभी-कभी सरकारें अपनी 
समयावधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं तो क्या वहां की जनता 
बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी। इसके लिए संवैधानिक रूप 
से चुनी गयी सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का 
अपमान होगा। उन्होंने कहा,दरअसल एक देश, एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ, एकतंत्री सोच का बहुत 
बड़ा षड्यंत्र है। जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी 
प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर तंज करते हुए कहा, ह्यह्मजो सरकार 
बारिश, पानी, त्योहार, नहान के नाम पर चुनावों को टाल देती है वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर 
सकती है। उन्होंने कहा, एक देश, एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण में एकाधिकार की 
अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। सूत्रों ने 
बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने बृहस्पतिवार को एक देश, एक चुनाव के अपने प्रमुख मुद्दे को लागू करने के 
लिए एक बड़ा कदम उठाया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा 
राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन 


मल्लिकार्जुन खड्गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति 


विधेयक को मंजूरी दे दी। 


कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रतिबंध 


सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के ऐसे माध्यम को संदर्भित 
करता है, जिसके जरिए वे वर्चुअल समुदायों और नेटवर्क में जानकारी 
और विचारों का निर्माण, साझा और / या आदान-प्रदान करते हैं। 
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे कानून पेश करने की योजना की घोषणा की 
है, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 
उपयोग करने से रोकेगा। यह स्पष्ट है कि हमें बच्चों और युवाओं को 
ऑनलाइन बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने की जरूरत है। संतुलन पर, 
ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का मानना नहीं है कि 6 वर्ष से कम 
उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना 
सही प्रतिक्रिया है। ऐसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध हैं, जो बच्चों 
और युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त कर 
सकते हैं, लेकिन अन्य मानवाधिकारों पर इतना महत्त्वपूर्ण नकारात्मक 
प्रभाव डाले बिना। वैकल्पिक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण सोशल मीडिया 
कंपनियों पर देखभाल का कानूनी कर्तव्य रखना होगा। इसके लिए उन्हें 
अपने उत्पादों को बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए 
उचित कदम उठाने होंगे। 

देखभाल का वैधानिक कर्तव्य पेश करना सोशल मीडिया कंपनियों 
की जवाबदेही बढ़ाने और सभी के लिए ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार करने 
का एक सक्रिय तरीका होगा। आयोग समझता है कि सरकार द्वारा देखभाल 
के ऐसे कर्तव्य पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया बच्चों और 
युवाओं को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री और ऑनलाइन शिकारियों 
सहित कई संभावित जोखिमों के संपर्क में लाता है। पहुँच को प्रतिबंधित 
करने से उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने 
में मदद मिलेगी। अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का 
अत्यधिक उपयोग स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद और शैक्षणिक प्रदर्शन 
में बाधा डाल सकता है। प्रस्तावित कानून एक सुरक्षित विकासात्मक 
वातावरण का समर्थन करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकताओं 
से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और बच्चे पूरी तरह से 
समझ नहीं पाते हैं कि उनका डेटा कैसे एकत्र किया जाता हे, उपयोग 
किया जाता है या उसका मुद्रीकरण किया जाता है | युवा उपयोगकताओं 
के लिए पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से गोपनीयता के उल्लंघन और बड़ी 
प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण को कम करने में मदद 
मिल सकती है। 

पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और अभिभावकों को अपने 
बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और 


पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता और 
अभिभावकों को अपने बच्चों की 5450 
गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने 
सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित 
तरीके से तकनीक से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को 
ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में 
मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके 
कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और 
ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए 
युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना सिखाया 
जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं ओर वे 
सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और 
शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन ओर सहायता प्रदान 
करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों और 
संसाधनों की भी आवश्यकता है। 
यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे पर्यवेक्षित तरीके से तकनीक 
से जुड़ें। हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके 
से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित 
करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा 
सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से 
सोचना सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन क्या देखते हैं और वे 
सोशल मीडिया से कैसे जुड़ते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को उचित 
मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों 
और संसाधनों की भी आवश्यकता है। 
सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों और संगठनों को पारंपरिक प्रचार 
या शैक्षणिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान- 
प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी 
साझा करने के तरीके को बदल दिया है। नतीजतन, यह निर्णय लेने में 
नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया के फायदों में से एक यह 
है कि यह सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा 
है। सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार और 


राजनेताओं के बीच की खाई को कम किया है, जिससे लोकतंत्र में अधिक 
भागीदारी हुई है। 

गलत सूचना के प्रसार का मुद्दा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान 
बनकर उभरा है। सोशल मीडिया के उदय ने दुनिया भर में कई किशोरों 
को नाम पुकारने, उत्पीड़न, शर्मिंदगी, अपमान, पीछा करने, धमकियों 
और यहाँ तक कि धोखाधड़ी के लिए उजागर किया है। व्यक्ति एक 
'इंटरनेट व्यक्तित्व' बनाए रखने का प्रयास करते हैं जो किसी के जीवन 
की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता है, फि ल्टर का उपयोग करके उन 
हिस्सों को छुपाता है जिन्हें ' पर्याप्त नहीं माना जाता है। बार-बार सोशल 
मीडिया का उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को बदल सकता है जो 
भावनाओं और सीखने से सम्बंधित हैं । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 
2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल 
मीडिया आचार संहिता) नियम, 2027. सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 
को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा 
गया है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन 
अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। 
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को 
उपयोगकताऑ से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्यवाही पर मासिक 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इंस्टॅंट मैसेजिंग ऐप को संदेश के 
पहले स्रोत को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना होगा। 

धारा 79 में कहा गया है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म 
पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या 
संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया 
जाएगा। 

यदि मध्यस्थ, सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित 
किए जाने के बावजूद, प्रश्‍नगत सामग्री तक पहुँच को तुरंत अक्षम नहीं 
करता है, तो सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। एक व्यापक पारदर्शिता कानून 
की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रासंगिक खुलासे 
को अनिवार्य बनाता है।इसके अतिरिक्त, सामग्री मॉडरेशन और सम्बंधित 
कार्य जैसे मानक सेटिंग, तथ्य-जांच और डी-प्लेटफॉमिंग को शामिल 
किया जाना चाहिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के सम्बंध में माता- 
पिता को अपने बच्चों को डिजिटल उपकरणों तक पहुँच प्रदान करते 
समय बहुत सावधान रहना चाहिए तथा उनके साथ स्वस्थ उपयोग के 
बारे में चर्चा करनी चाहिए। 

-प्रियंका सौरभ 


सवालों के घेरे में उलझी 


इंजीनियर की आत्महत्या 

समाज की भी एक अजीब स्थिति है, जिसमें लड़की 
को एक इन्सान नहीं माना जाता है उसकी परवरिश भी इस 
प्रकार नहीं की जाती है पहले उसे पिता की अश्रिता, फिर 
पति और बाद में पुत्र की अश्रिता ही बनाकर रखने की 
परिकल्पना होती है। यही कारण है कि ससुराल से सम्बन्ध 
बिगड़ने पर वह मायके के लिए बोझ हो चुकी होती है 
और सामाजिक तौर पर भी यातना सहती रहती है। एक 
ओर शादियां इतनी महंगी होती जा रही है कि जितने में 
शादी-विवाह हो जाते थे उससे कहीं अधिक तो शादी के 
स्थान पर खर्च किया जाने लगा है। निरन्तर शादी विवाह 
में खर्च का स्तर इतना बढ़ गया है कि हर व्यक्ति शादी- 
विवाह नहीं दिखावट में ज्यादा रुचि रखता है। जबकि 
इसकी कोई जरूरत नहीं है । सबकी निगाह उन महंगी 
शादियों पर टिकी रहती है जैसे कि अडानी, अम्बानी जैसे 
उद्योगपतियों के यहां होने वाली शादियां राजनेताओं के 
यहां होने वाली शादियां यही कारण है कि वरपक्ष और 
कन्यापक्ष दोनों के ही परिवार ही नहीं लड़की- लड़का भी 
उसी सोच में जीते हैं मानों वह शहंशाह हो। विवाह एक 
परिवारिक पारम्परिक संस्कार है।एक तरफतो लोग लाखों 
से लेकर अरबों खरबों तक खर्च कर रहे हैं वहीं दूसरी 
ओर लोगों के पास इतना धन भी नहीं है कि वे अपनी बेटी 
के हाथ पीले कर सके | सरकार ऐसे आर्थिक रूप से 
कमजोर लोगों की बेटियों की शादी के लिए धनराशि देती 
है, सामूहिक विवाह कराती है। वहीं बहुत से लोग 
सामाजिक तौर पर यह कार्य अपनी राजनीति को आगे 
बढ़ाने और कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से पुण्य कमाने के 
लिए कराते हैं। बंगलुरू के एक इंजीनियर अतुल सुभाष 
ने दहेज उत्पीड़न के मामले में वीडियो और पूरे प्रकरण 
की सुबइड नोट जारी करके आत्महत्या कर ली है। इस 
आत्महत्या के बाद से लोग इसके लिए दहेज उत्पीड़न 
अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम को जिम्मेदार बता 
रहे हैं और महिला को ही दोषी बता रहे हैं। अतुल सुभाष 
ने फेमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक, पत्नी निकिता 
सिंघानियां, सास निशा सिंघानिया और उसके भाई तथा 
पत्ती के अंकल को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार 
बताब है। इसके बाद पुलिस ने इन सभी के खिलाफ 
मुकदमा दर्ज किया है। अपने वीडियो और सुसाइड नोट 
में अतुल सुभाष ने बहुत से निजी प्रसंगों का भी हवाला 
दिया है। एक तरह से इन सब बातों पर सोचने के लिए 
समाज को प्रेरित किया है कि किस प्रकार पुरुष पक्ष के 
परिवार के लोग दहेज उत्पीड़न अधिनियम के शिकार हो 
जाते हैं। कई बार इसका इस्तेमाल पति के परिवार को 
परेशान करने और उनसे धन ऐंठने के लिए भी किया जाता 
है। भारतीय समाज में ज्यादातर विवाह पारम्परिक तरीके 
और उसी जाति धर्म के अन्दर होते आये है। विवाह के 
लिए जब कन्यापक्ष के लोग वर ढूंढ़ते हैं तब उनकी पहली 
प्राथमिकता वर की कमाई पर केन्द्रित होती है वह सही 
या गलत किसी भी तरह से यदि अधिक कमाने वाला है 
तो कन्यापक्ष की यह पहली प्राथमिकता होगी। वहीं, वर 
यह समझता रहता है कि उसने अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी 
के लिए इतना श्रम और पैसा खर्च किया है वह सब इस 
शादी से निकल आये और उसके अलावा भी 
कन्यापक्षबिना मांगे ही इतना सब कुछ दे दे इसलिए ऐसे 
परिवारों का चयन किया जाता है जिसमें कन्या और वर 
दोनों की यदि कुछ कमी भी है तो उसकी पूर्ति का माध्यम 
वह नहीं हो जाता है। हिन्दू विवाह का जहां तक प्रश्न है 
अब यह जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध नहीं रह गया है। 
यहां भी विवाह विच्छेद हो सकता है लेकिन इसकी प्रक्रिया 
इतनी जटिल है कि विवाह यदि चलने योग्य नहीं दिखता 
है तो बहुत से मामले में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा 
का केस दर्ज करवा दिया जाता है जिसमें पूरे परिवार को 
अभियुक्त बना दिया जाता है और लोग जेल में पहुंच जाते 
हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जो लोग कभी उस 
घर में भी नहीं रह रहे होते हैं वह भी जेल चले जाते हैं 
और पूरा परिवार ही बिखर हो जाता है। बुजुर्ग महिलाओं 
की दशा तो और भी दयनीय हो जाती है। दहेज उत्पीड़न 
जैसे मामलों का यदि वास्तविक अध्ययन किया जाये तो 
लगभग 90 फीसदी मामले ऐसे होते हैं जो दहेज उत्पीड़न 
के नहीं बल्कि उसके अन्दर की कहानी दूसरी होती है 
जिसमें कभी लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाह 
रहा था मजबूरी में करनी पड़ी या फिर लड़की ऐसे घर में 
रहने की इच्छुक नहीं होती है। 


उ्डाड्डिरबा रााळ्डकश्ान न्को ऊबन्तान्गो रिनाने 


विपक्ष गठबंधन इंडिया में सबसे ज्यादा कमी आम सहमति की दिखाई देती है। सीटों से लेकर मुद्दों 
तक, सहयोगी दलों के बीच कहीं एकजुटता एवं आम सहमति नहीं दिखती। इसी शीतकालीन सत्र में 
अदाणी मामले पर कांग्रेस और टीएमसी ने अलग राह पकड़ ली। दरअसल, यह टकराव राष्ट्रीय 
राजनीति में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस और अपनी खोयी राजनीतिक जमीन 
को पाने के लिए लड़ रहीं क्षेत्रीय राजनीति की धुरंधर पार्टियों के बीच का ज्यादा है। 


महाराष्ट्र चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया बिखरा हुआ ही प्रतीत 
हुआ, सपा ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से नाराजगी की बात कहते हुए 
महाविकास अघाड़ी गुट से नाता तोड़ा, भले इससे राज्य की सियासत पर 
असर न पड़ा हो, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक मायने हैं। इसी तरह, 
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का इंडिया 
को लीड करने की इच्छा जाहिर करना भी बहुत कुछ कहता है। इन दोनों 
की नाराजगी गठबंधन के नेतृत्व और इस तरह से सीधे कांग्रेस को लेकर 
है। विभिन्न राज्यों में जहां-जहां इंडिया गठबंधन दलों की सरकारें हैं, वे 
अडाणी जैसे मुद्दों से दूरी बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह 
यह कहा कि उनका दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी एक मुद्दे को 
प्राथमिकता नहीं देगा, उससे यही संकेत मिला कि वह नहीं चाहतीं कि 
अदाणी मामले को तूल दिया जाए। कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं 
करनी चाहिए कि गत दिवस ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने 
बंदरगाह के विकास के लिए अदाणी समूह के साथ एक पूरक समझौते 
को अंतिम रूप दिया। साफ है कि माकपा भी अदाणी मामले में कांग्रेस 
के रुख से सहमत नहीं। तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह के साथ एक 
समझौता कर रखा है और अतीत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी 
राज्य में इस समूह के निवेश को हरी झंडी दी थी। आखिर राहुल गांधी 
इन स्थितियों को क्यों नहीं समझ एवं देख रहे हैं? 

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रभावी प्रदर्शन एवं परिणामों के कारण 
ही वह अधिकारपूर्वक इंडिया का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर गठबंधन 
की अगुआई करने में सक्षम हो पायी। लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसी 
कोई मजबूत एवं प्रभावी पहल बाद में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, 
जम्मू-कश्मीर आदि प्रांतों के चुनावों में देखने को नहीं मिली, राज्यों के 
विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी पार्टियों ने 
अपनी क्षेत्रीय जरूरत को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लिए जो गठबंधन 
की प्रतिबद्धताओं पर प्रश्‍न लगाती है। अडाणी मुद्दे को लेकर शीतकालीन 
संसद सत्र में इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। अडानी के मुद्दे पर 
कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं, सदन की 
कार्यवाही नहीं चल पाई है। वहीं, अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के 
घटक दल समाजवादी पाटी और टीएमसी कांग्रेस से अलग अपना रुख 
दिखाते हुए आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। वैसे भी ये दोनों दल ही 66 
सांसदों के साथ गठबंधन के मजबूत आधार है। 

निश्चित रूप से कांग्रेस के मुद्दों से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही 
कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। भाजपा जब कांग्रेस से मुकाबले में होती है तब 
उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है।जबकि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले 
राहुल का जादू फीका पड़ता है। इसके उदाहरण हैं झारखंड के हेमंत 
सोरेन का शानदार प्रदर्शन और बंगाल की ममता बनर्जी जिन्होंने उपचुनाव 
में सारी सीटें जीत ली। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि 


इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 
गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद से कांग्रेस के जीत के सपनों को सेंध 
लगी थी और वहां भाजपा ने शानदार जीत हासिल करते हुए सरकार 
बनाने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन 
निराशाजनक रहा। आप ने तो कांग्रेस से दूरी बनायी ही है, अन्य दल भी 
दूरियां बना रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस एवं आप 
के बीच सहमति नहीं पायी है। आप ने समझ लिया है कि गठबंधन से 
कांग्रेस को ही फायदा अधिक होता है। इस तरह गठबंधन के टूटन से 
भाजपा की निराशा के बादल कुछ सीमा तक पहले भी छंटते हुए दिखाई 
दिये हैं और दिल्‍ली में ही ऐसा होता हुआ दिख रहा है | कांग्रेस, आप एवं 
भाजपा के त्रिकोणीय संघर्ष का फायदा भाजपा को ही मिला है और आगे 
भी ऐसा ही होने की संभावनाएं है। 

विपक्ष गठबंधन इंडिया में सबसे ज्यादा कमी आम सहमति की दिखाई 
देती है। सीटों से लेकर मुद्दों तक, सहयोगी दलों के बीच कहीं एकजुटता 
एवं आम सहमति नहीं दिखती। इसी शीतकालीन सत्र में अदाणी मामले 
पर कांग्रेस और टीएमसी ने अलग राह पकड़ ली। दरअसल, यह टकराव 
राष्ट्रीय राजनीति में फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस और 
अपनी खोयी राजनीतिक जमीन को पाने के लिए लड़ रहीं क्षेत्रीय राजनीति 
की धुरंधर पार्टियों के बीच का ज्यादा है। देखा जाए तो समय-समय पर 
इस तरह की खबरें आती रही हैं, जो विपक्षी एकता के लिए चुनौती खड़ी 
कर देती हैं। कुछ अरसा पहले ही यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस 
और सपा के बीच जैसी असहज स्थिति बनी थी, वैसा सहयोगियों के 
बीच तो नहीं होता। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी सहयोगी दलों में तालमेल 
की कमी होने की बात सामने आई थी। बंगाल में पहले ही कांग्रेस और 
टीएमसी एक-दूसरे के विरुद्ध हैं। इसी तरह, दिल्ली में आप और कांग्रेस 
में गठजोड़ नहीं है। यह कैसा गठबंधन है, जिसमें इतने अंतर्विरोध एवं 
असहमतियां हों। जहां पार्टियां आम चुनाव में साथ हों, लेकिन राज्यों के 
चुनाव में आमने-सामने। ऐसे में इन दलों के समर्थकों की उलझन की 
सहज की कल्पना की जा सकती है और इससे गठबंधन की मूल 
विचारधारा पर प्रश्‍न खड़े होने भी स्वाभाविक है गठबंधन की सफलता 


के लिये नीति एवं नियत में एकजुटता जरूरी है। गठबंधन तभी सफलता 
से चलता है, जब सारे पक्ष थोड़ा-थोड़ा त्याग करें और किसी बड़े लक्ष्य 
को सामने रखे। क्षेत्रीय पार्टियों की बहुलता और अलग-अलग राज्यों में 
अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियों की प्रधानता के चलते भी इस तरह के 
गठबंधन को लंबे समय तक चला पाना मुश्किल हो जाता है | चुनावी हार 
और सत्ता से बाहर होने की स्थिति में तो ऐसे गठबंधन को संभालना 
लगभग असंभव ही हो जाता है। ऐसी स्थितियों में क्या इंडिया गठबंधन 
के भविष्य पर धुंधलके छाने लगे है। क्या वह अंतिम सांसें गिन रहा है। 

विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि आम चुनाव के बाद वह 
जितना एकजुट और मजबूत नजर आ रहा था, अब उतना ही बिखरा 
एवं अलग-थलग होता हुआ दिख रहा है। जम्मू-कश्मीर और झारखंड 
की जीत इतनी बड़ी नहीं है, जो बाकी हार को छुपा सके । इन दोनों राज्यों 
में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत में क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका 
रही और कांग्रेस की कम। इसलिए अब विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को 
लेकर भी उसे चुनौतियां मिल रही हैं । आने वाले चुनाव विपक्षी गठबंधन 
के भविष्य के लिए भी अहम और निर्णायक होंगे। विपक्ष की मजबूती 
उसके खुद के लिए ही नहीं, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। 
इंडिया गठबंधन का मूल उद्देश्य भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 
कमजोर करना है, लेकिन इसके लिये कांग्रेस एवं गठबंधन प्रभावी मुद्दे 
प्रस्तुत करने में नाकाम रही है। जबकि भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदू 
मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा।इसी के हिसाब से नारे गढ़े।लाडकी 
बहिन जैसी लाभाथी योजना, आरक्षण के सवालों और महाराष्ट्र के 
किसानों के मुद्दों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाई। लेकिन राहुल गांधी 
ऐसे चुनावी मुद्दों को गढ़ने में क्यों असफल रहे? इंडिया गठबंधन के 
सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी की इन स्थितियों पर गंभीर मंथन कर 
रहे हैं। राहुल गांधी बेतुकी आक्रामकता से उपरत क्यों नहीं हो रहे हैं ? वे 
सदन के भीतर एवं सदन के बाहर ऐसी ही तकहीन बातों एवं बयानों से 
अराजक माहौल बना रहे हैं। जिससे कांग्रेस तो कमजोर हो ही रही है, 
इंडिया गठबंधन भी कमजोर होता जा रहा है, यही बड़ा कारण है इसके 
बिखराव का, टूटन का। 


विलुप्त होने के कगार पर पहाड़ी संस्कृति का प्रतीक ओखली रेड शेके माध से लोगे को दे 


आज भी गांव में होने वाले मांगलिक 
७ कार्यो के दौरान पूजन में ओखली के कूटे 
' चावल को उपयोग में लाया जाता है। विव 


रही कुंभ में शामिल होने का न्यौता 
(जीकेबी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
के नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2024 को भारतीय 
संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए 
तत्पर है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी 
सरकार देश भर में रोडशो का आयोजन कर लोगों को 
इसमें शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। इसी कड़ी में 
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयेन्द्र प्रताप 
सिंह राठौर और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम 
अल्ण ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक भव्य रोड शो का 
नेतृत्व किया। मंत्रियों ने तमिलनाडु के राज्यपाल 
आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और जनता 
को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 

इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए 


की महत्वपूर्ण हल्दी हाथ के रस्म को 
पवित्रता भी ओखली से जुड़ी हुई है। वहीं, 
आज भी हल्दी हाथ की रस्म को पूरा करने 
हित के लिए सुहागिन महिलाएं ओखली की 
पूजा और पिठाई करने के बाद कच्ची हल्दी कूटकर रश्म को पूरा करती हैं 
जिसे शास्त्रं में पवित्र माना गया है। 
नौगांव (उत्तरकाशी) । मशीनीकरण के दौर और रस्म की पवित्रता भी ओखली से जुड़ी हुई है। वहीं, पर्यावरणविद्‌ व आगाज फैडरेशन के अध्यक्ष जेपी 
बदलती जीवन शैली के चलते पहाड़ी संस्कृति की आज भी हल्दी हाथ की रस्म को पूरा करने के लिए मैठाणी ने बताया कि उनकी संस्था ने कुछसाल पहले 
प्रतीक ओखली विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं ओखली की पूजा और पिठाईकरने लाटा गांव से गोपेश्वर चमोली तक एक सर्वे किया 
अब शायद किताबों में ही ओ से ओखली देखने को के बाद कच्ची हल्दी कूटकर रश्म को पूरा करती हैं, था। पहले क्षेत्रं में चूल्लू, भंगजीरे आदि का तेल भी 
मिल पाएगी। खास खबर पहाड़ के गांव में अनाज जिसे शास्त्रों में पवित्र माना गया है। त्योहारों के समय ओखली में निकाला जाता था। गांव की डीजल व 
कूटने की चक्की पहुंचने से अब गांवों में भी ओखली मायके पहुंची बेटी को विदाई के समय ओखली में बिजली से चलने वाली चक्की पर निर्भरता कम थी, 
और मूसल की धमक कम सुनाई देती है। दरअसल, कूटे चावल से तैयार अरसे देने की परंपरा भी ओखली लेकिन अब ओखली का इस्तेमाल कम होने से डीजल 


पहाड़ में कुछ दशक पहले तक ओखली पहाड़ी 
संस्कृति की प्रतीक ओखली। संवाद हर घर आंगन 
की शान हुआ करती थी, जो अब गायब है। ओखली 
में कूटा चावल पौष्टिक और स्वादिष्ट माना जाता था, 
जो कि अब नहीं मिल पाता है। ओखली को शास्त्रों 
में भी पवित्र माना गया है। 

आज भी गांव में होने वाले मांगलिक कार्यो के 
दौरान पूजन में ओखली के कूटे चावल को उपयोग 
में लाया जाता है। विवाह की महत्वपूर्ण हल्दी हाथ के 


गायब होने से टूटती जा रही है। 

बजलाड़ी गांव के पूर्व प्रधान जयेंद्र सिंह राणा का 
कहना है कि ओखली महिलाओं को टीम वर्क के रूप 
में कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। महिलाएं जब 
सामूहिक रूप से ओखली में धान कूटती थी, तो उनका 
मनोरंजन होता था और वह एक दूसरे के साथ सुख- 
दुख भी साझा करती थी। जिससे घर के आंगन में 
चहल-पहल रहती थी। आज आंगन की रौनक भी 
गायब हो गई है। 


चक्की अधिक देखने को मिल रही है। क्षेत्र में 73 
चक्कियां चल रही हैं, जो कि प्रदूषण का बड़ा कारक 
है। ओखली में तैयार अनाज पौष्टिक होता था। साथ 
ही यह आपसी सहभागिता व जुड़ाव का माध्यम थी। 
ओखली में धान कूटने से शरीर भी स्वस्थ रहता था। 
अब मशीनों में तैयार अनाज से करीब 50 प्रतिशत 
तक पोषक तत्व गायब हो जाते हैं। ओखली को बचाने 
के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। -द्वारिका प्रसाद 
सेमवाल, प्रणेता गढ़ भोज अभियान। 


मंत्रियों ने बताया कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 
करोड़ तीर्थयात्रियों, साधुओं और पर्यटकों के आने 
की संभावना है। महाकुंभ को स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित 
और डिजिटल महाकुंभ बनाने की दिशा में कई 
महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल-यूज 
प्लास्टिक मुक्त अभियान, तीन लाख पौधारोपण और 
पर्यटकों की सुविधा के लिए 404 स्मार्ट पार्किगस्थलों 
की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सौ बेड 
का अस्पताल, छोटे अस्पताल स्थापित कर इसमें 24 
घंटे चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। 
मंत्रियों के अनुसार, महाकुंभ के दौरान 44 स्थायी 
घाटों पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था और मुंबई के मरीन 
ड्राइव की तर्ज पर 75.25 किलोमीटर लंबे रिवरफ्रंट 
का निर्माण किया गया है। भीड़ प्रबंधन के लिए एट्रिब्यूट 
आधारित कैमरे, आरएफआईडी रिस्टबैंड और 
जीपीएस ट्रैकिंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। 


आज भी शरेष्ठ फिल्मों में याद की जाती डं स्मिता पाटिल 


मुंबई। बॉलीवुड में स्मिता पाटिल को ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है, 
जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथझसाथ व्यावसायिक सिनेमा में 
भी दर्शको के बीच अपनी खास पहचान बनाई। 

7 अक्तूबर 7955 को पुणे शहर में जन्मीं स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई 
महाराष्ट्र से पूरी की। उनके पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे जबकि 
उनकी मां समाज सेविका थी। कॉलेज की पढक्षई पूरी करने के बाद वह मराठी टेलीविजन 
में बतौर समाचार वाचिका काम करने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता 
निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म “चरण दास चोर' बनाने 
की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल में उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और 
अपनी फिल्म “चरण दास चोर' में स्मिता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर 
दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरण दास चोर को ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया 
जाता है क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल के रूप में 
कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। 

श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल के बारे मे एक बार कहा था मैंने पहली नजर में ही समझ 
लिया था कि स्मिता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग रूपहले 
पर्दे पर किया जा सकता है। फिल्म “चरण दास चोर' हालांकि बाल फिल्म थी लेकिन इस 
फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बता दिया था कि हिंदी फिल्मों मे खासकर यथार्थवादी 
सिनेमा में एक नया नाम जुड़ने वाला है। इसके बाद वर्ष 975 मे श्याम बेनेगल द्वारा ही 
निर्मित फिल्म 'निशांत' मे स्मिता को काम करने का मौका मिला । वर्ष 7977 स्मिता पाटिल 
के सिने करियर में अहम पड़ाव साबित हुआ । इस वर्ष उनकी 'भूमिका' और 'मंथन' जैसी 
सफल फिल्में प्रदर्शित हुइ। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म “मंथन' में स्मिता पाटिल के अभिनय 
ने नए रंग देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात के लगभग पांच लाख 
किसानों ने अपनी प्रति दिन की मिलने वाली मजदूरी में से दो-दो रोपए फिल्म निमार्ताओं को 
दिये और बाद में जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट 
साबित हुई। 

वर्ष 4977 में स्मिता पाटिल की ' भूमिका' भी प्रदर्शित हुई। इसमें स्मिता पाटिल ने तीस- 
चालीस के दशक में मराठी रंगमच की जुड़ी अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को 


रूपहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह साकार किया। फिल्म भूमिका में अपने दमदार अभिनय 
के लिये वह राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित की गईं । मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों मे 
उन्होंने कलात्मक फिल्मो के महारथी नसीरूदीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर 
और अमरीश पुरी जैसे कलाकारो के साथ काम किया और अपनी अदाकारी का जौहर 
दिखाकर अपना सिक्का जमाने मे कामयाब हुई। फिल्म ' भूमिका' से स्मिता पाटिल का जो 


सफर शुरू हुआ वह चक्र,निशांत, आक्रोश, गिद्ध, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और 
मिर्च मसाला जैसी फिल्मों तक जारी रहा। 

वर्ष 4980 में प्रदर्शित फिल्म “चक्र' में स्मिता पाटिल ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला 
के किरदार को रूपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया | इसके लिए उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया। अस्सी के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर 
भी रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ “नमक हलाल ' 
और 'शक्ति' जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला जिसकी सफलता के बाद स्मिता 
पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। अस्सी के दशक में स्मिता पाटिल 
ने व्यावसायिक सिनेमा के साथ-साथ समानांतर सिनेमा में भी अपना सामंजस्य बिठाए रखा 
इस दौरान उनकी सुबह, बाजार,भींगी पलके, अर्थ, अद्धसत्य और मंडी जैसी कलात्मक 
फिल्में और दर्द का रिश्ता,कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत,नजराना 
और डांस डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के 
विविध रूप दर्शको को देखने को मिले। 

वर्ष 7985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आजादी 
के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म मिर्च मसाला ने निर्देशक केतन मेहता को अंतराष्ट्रीय 
ख्याति दिलाई थी। यह फिल्म सांमतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत की संघर्ष की 
कहानी बयां करती है। यह फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद 
की जाती है। वर्ष १९८५ में भारतीय सिनेमा में स्मिता पाटिल के अमूल्य योगदान को देखते 
हुये उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, 
गुजराती, तेलगू, बांग्ला,कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी कला का जौहर दिखाया। 
इसके अलावा स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का 
मौका मिला । मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सद्गति स्मिता पाटिल 
अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती हैं। लगभग दो दशक तक अपने सशक्त 
अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री ने महज 37 वर्ष की 
उम्र में 43 दिसंबर 7986 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मौत के बाद वर्ष 
4988 में उनकी फिल्म वारिस प्रदर्शित हुई जो स्मिता पाटिल के सिने कैरियर की महत्वपूर्ण 
फिल्मों में से एक है राम 


राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष खेमे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जहां राज्यसभा में किसी सभापति के खिलाफ 
अविश्वास का नोटिस आया हो। दरअसल, यह मौका इसलिए सामने आया, क्योंकि सभापति के सदन में रुख से सभी विपक्षी दल नाखुश थे। विपक्ष का आरोप है कि सभापति हमेशा सत्तारूढ़ खेमे का 
पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाते हैं विपक्ष आसन को निष्पक्ष देखना चाहता है, लेकिन पिछली लोकसभा के बाद जब 48वीं लोकसभा में भी राज्यसभा में चीजें नहीं बदलीं तो पिछले सत्र में 
प्रस्ताव लाने की चर्चा चलाकर विपक्ष ने कोई कड़ा कदम उठाने का संदेश देने की कोशिश की। 


संसदीय गरिमा पर अविश्वास: राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस 


संसद में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका 
तटस्थता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए 
महत्त्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाही निष्पक्ष और 
निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। हाल ही में, विपक्ष ने 
राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
उठाया, जिसमें उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया 
गया। यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता 
के लिए प्रमुख नेतृत्व भूमिकाओं में निष्पक्षता बनाए 
रखने के महत्त्व को उजागर करती है। संसदीय 
कार्यवाही की तटस्थता बनाए रखने में संसद के 
पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहस में निष्पक्षता 
सुनिश्चित करना है। पीठासीन अधिकारियों से यह 
सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सांसदों 
को, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बद्ध हों, बहस में 
भाग लेने के समान अवसर दिए जाएँ निर्णयं में 
निष्पक्षताः अध्यक्ष द्वारा किए गए निर्णय पक्षपातपूर्ण 
झुकाव के बजाय संसदीय प्रक्रियाओं पर आधारित 
होने चाहिए। अध्यक्ष को सरकार और विपक्ष के बीच 
संघों में मध्यस्थता करनी चाहिए, शिष्टाचार बनाए. 
रखते हुए रचनात्मक संवाद के लिए जगह बनानी 


बाल कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा में एक प्रहरी की भूमिका में य 


चाहिए। एक तटस्थ पीठासीन अधिकारी संसद की 
अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, 
लोकतांत्रिक बहस के लिए अनुकूल वातावरण को 
बढ़ावा देता है। यदि अध्यक्ष को तटस्थ माना जाता है, 
तो संसदीय प्रणाली में विशवास मजबूत होता है, जिससे 
स्वस्थ लोकतांत्रिक चचाओं को बढ़ावा मिलता है, 
TE कि यू.के. जैसे परिपक्व लोकतंत्र में देखा जाता 

। 

संसदीय संस्था की वैधता की रक्षा के लिए पीठासीन 
अधिकारी को हमेशा निष्पक्षता का प्रदर्शन करना 
चाहिए। यदि अध्यक्ष को पक्षपाती माना जाता है, तो 
इससे संसदीय कार्यवाही में विशवास कम हो सकता 
है और विधायी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो 
सकता है। अध्यक्ष के कायां में पक्षपात की धारणा के 
परिणामस्वरूप जनता में यह धारणा बन सकती है कि 
संसद को एक पार्टी के हितों की सेवा के लिए हेरफेर 
किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष संसद के भीतर 
राजनीतिक विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे 
सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे 
परिदृश्य में, सरकार और विपक्ष अध्यक्ष के निर्णयों 


को चुनौती देने के लिए चरम रणनीति का सहारा ले 
सकते हैं, जिससे संसद में अधिक शत्रुतापूर्ण और कम 
उत्पादक वातावरण बन सकता है। अध्यक्ष में कथित 
पक्षपात संसद की संस्था को ही कमजोर करता है, जो 
लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में केद्रीय भूमिका 
निभाता है। यदि अध्यक्ष पक्षपातपूर्ण है, तो संसद के 
भीतर जवाबदेही के तंत्र विफल हो सकते हैं, जिससे 
अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति की अनुमति मिलती है। 
यदि अध्यक्ष को किसी एक राजनीतिक दल के साथ 
गठबंधन करते हुए देखा जाता है, तो इससे लोकतां- 
त्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जनता 
का मोहभंग हो सकता है। पीठासीन अधिकारी की 
भूमिका के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करने से 
निर्णय लेने में निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखने में 
मदद मिलेगी। यूके. संसद में, अध्यक्ष एक औपचारिक 
आचार संहिता का पालन करता है जो तटस्थता 
सुनिश्चित करता है, पक्षपात पर चिंताओं को दूर करने 
और संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता को बढ़ावा देने 
में मदद करता है। 

पीठासीन अधिकारियों के लिए लंबे कार्यकाल 


सुनिश्चित करने से उन्हें अपनी नेतृत्व भूमिकाओं में 
विश्वास, स्थिरता और तटस्थता बनाने की अनुमति 
मिल सकती है। जर्मन बुंडेस्टैग अध्यक्ष का निश्चित 
कार्यकाल दीर्घकालिक नेतृत्व स्थिरता सुनिश्चित करता 
है, राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भी पक्षपातपूर्ण 
निर्णय लेने की धारणा को कम करता है। अध्यक्ष के 
निर्णयों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र 
शुरू करने से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती 
है और पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। 
पीठासीन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण 
कार्यक्रम उन्हें संसदीय कार्यवाही की जटिलताओं को 
निष्पक्ष रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशल 
से लैस कर सकते हैं। निष्पक्ष निर्णय लेने और संघर्ष 
समाधान पर केंद्रित नेतृत्व प्रशिक्षण अध्यक्ष को 
तटस्थता बनाए रखते हुए राजनीतिक दबावों को 
बेहतर ढंग से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। 
संसदीय समितियों और चचाओ में द्विदलीय सहयोग 
को बढ़ावा देने से निर्णय लेने के लिए अधिक संतुलित 
दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। संसदीय समितियों 
के भीतर अंतर-दलीय संवाद और सहयोग को 


प्रोत्साहित करने से मतभेदों को दूर करने में मदद मिल 
सकती है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि 
सरकार और विपक्ष के नीच मध्यस्थता में अध्यक्ष 
तटस्थ रहें। 

संसदीय कार्यवाही की तटस्थता सुनिश्चित करने में 
संसद के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण 
है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए 
रखने के लिए, अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियों 
का समाधान करना, द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा देना 
और स्पष्ट दिशा-निदेशाँ और लंबे कार्यकाल के माध्यम 
से निष्पक्ष नेतृत्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। 
दरअसल, इसके जरिए विपक्ष कहीं न कहीं संसद के 
दोनों सदनों में आसन को एक संदेश देना चाह रहा है 
कि अगर आसन निष्पक्ष नहीं दिखता है तो विपक्ष 
अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करने में 
नहीं हिचकिचाएगा। पिछले सत्र 
में लोकसभा स्पीकर को लेकर 
भी राजनीतिक गलियारे में ऐसी 
चर्चा थी। 


प्रियंका सौरभ 


बाल कल्याण की बात हो या उनके अधिकारों की रक्षा, दोनों में 
प्रहरी की भूमिका निभाती है 'यूनिसेफ' । इसलिए यूनिसेफ का नाम 
सुनते ही मन-मस्तिष्क में बच्चे ईद गिर्द घूमने लगते हैं। साथ ही 
उनकी समस्याओं और सुधारी प्रयासों का जिक्र भी होने लगता है। 
आज ह्यविश्व यूनिसेफ दिवसह्न है। एक ऐसी संस्था जो संसार के 
90 देशों के बेहद दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर कर बच्चों के अधिकारों 
की हिमायत के लिए मजबूती से लड़ती है। बाल कल्याण की 
सुविधाएं विश्व के प्रत्येक जरूरतमंद, कमजोर और वंचित बच्चों 
तक पहुंचे, इसलिए लिए यूनिसेफ की टीमें चौबीसों घंटों ग्रांउड जीरो 
पर तैनात रहती हैं। 

यूनिसेफ का मतलब होता है “संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल 
आपातकालीन कोष' जिसका आरंभ दिसंबर, 946 को 
“संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा किया गया था। शुरूआती वक्त में संस्थान 
में मात्र 43 देश शामिल हुए थे, लेकिन कुछ वर्षो बाद ये संख्या 00 
पार कर गई। पर, आज इस संस्था में 490 मुल्क जुड़े हैं। संख्या में 
धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है। यूनिसेफ के पांच लाख प्रतिनिधि इस 
समय पूरे संसार में कार्यरत हैं। वहीं, भारत में 8 हजार के करीब 
वर्कर दुर्गम स्थानों पर बाल कल्याण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे 
। बाल तस्करी की रोकथाम में इनकी अगल से टीमें कार्य करती 


हिंदुस्तान में रोजाना करीब 69 हजार बच्चे पैदा होते हैं । उन सभी 
नौनिहालों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बाल संरक्षण में यूनिसेफ 
इंडिया बेहतरीन कदम उठाने को संकल्पित होता है। मौजूदा समय 
में यूनिसेफ की टीमें युद्धग्रस्त यूक्रेन-रूस, ईरान-इराक, 
अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में अधिकांश जुटी हैं। वहां अभावग्रस्त 
बच्चों की परवरिश करने के अलावा उनकी शिक्षा-स्वास्थ्य में लगे 
हैं। वैसे देखा जाए तो, विश्व को यूनिसेफ की कार्यशैली द्वितीय विश्व 
युद्द के दौरान तब ज्यादा दिखी, जब इनके योद्वाओं ने बिना अपनी 


बीते दो दशकों में, विश्व भर में 


बच्चों के जीवित रहने के दर में बहुत "क 
अधिक वृद्धि देखी गई। 206 में ७ 


दुनियाभर में, अपने 5वें जन्मदिन से 
पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या 
आधी होकर 56 लाख तक रह गई। 
इसके बावजूद, नवजात शिशुओं के 
लिए प्रगति धीमी रही है। पांच वर्ष से 
कम आयु के बच्चों की मृत्यु में, जन्म 


के पहले महीने में ही मर जाने वाले शिशुओं की संख्या 46 प्रतिशत है। 
जागरूकता के चलते इन आंकड़ों में अब सुधार हुआ है 


जान की परवाह किए युद्ध से आहत, असहाय, बेघर बच्चों को 
जरूरती सामानों की आपूर्ति, विभिन्न किस्म की सहायताएं और 
स्वास्थ्य में सुधार के अभियानों को चलाया। जैसे-जैसे समय बदला, 
यूनिसेफ ने अपनी कार्यशैली में और बदलाव किए। पहले इनका 
काम सिफ बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन 
उसके बाद बच्चों के बेहतर जीवन को बनाने का भी जिम्मा इन्होंने 
अपने कंधों पर उठा लिया। फिलहाल वक्त में, यूनिसेफ की टीमें 
माताओं और नवजात शिशुओं के लिए एचआईवी की रोकथाम और 
उपचार, पर्याप्त पानी, स्वच्छ वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल 
विकास, बाल स्वास्थ्य व पोषण जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। 

भारत के नजरिए से यूनिसेफ को देखें, तो वर्ष-4949 में मात्र 


तीन सदस्यीय स्टाफ ने हमारे यहां काम आरंभ किया। लेकिन सर 
7952 में दिल्‍ली में अपना एक कार्यालय स्थापित किया। वर्तमान 
में, समूचे भारत में इनके ।6 राज्यों में कार्यालय हैं। जहाँ ये बच्चों 
के अधिकारों की हिमायत करते हैं। भारत में इनका प्रतिनिधित्व 
सिंथिया मैककैफ्र करती हैं जिनकी नियुक्ति अक्टूबर 2022 में हुई 
थी। भारत सरकार अपने बजट से बड़ी रकम इनको सालाना आंवटित 
करती है। ताकि हमारे यहां दुगर्म क्षेत्रं में रहने वाले वो बच्चे भी 
इनके जरिए शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके, जो सरकार की नजरों 
से छूट जाते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य 
अमेरिका में स्थापित है। संस्था का उदेश्य संसार भर के बच्चों को 
सुगम जीवन जीने, उन्हें आगे बढ़ाने और अपनी क्षमता का विकास 


कराने का अधिकार मुहैया कराना होता है। वर्ष 2024 में भारत में 
यूनिसेफ की सेवाओं के 75 वर्ष पूरे हुए। तब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ने भी यूनिसेफ और भारत के सहयोग के साक्षा प्रयासों की सराहना 


भारतीय दुमत भी चाहती है कि प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य चंगा 

, सुरक्षा और खुशहाली मिले, इसके लिए वह कोई कोर-कसर 
नहीं छोड़ती। यूनिसेफ के लोग इस बात को विभिन्न वैश्विक मंचों 
पर कई मर्तबा कह भी चुके हैं कि उन्हें भारत सरकार से सदैव भरपूर 
सहयोग मिला। 2078 में यूनिसेफ ने एवेरी चाइल्ड अलाइव नाम से 
एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया था जिसके अनुसार प्रत्येक मां 
और नवजात शिशु के लिए सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं 
की मांग और उनकी आपूर्ति करने के लिए प्रयासों का श्रीगणेश करना 
था। उस अभियान ने जबरदस्त सफलता हासिल की। यूनिसेफ के 
इस समय 450 देशों में कार्यालय, 34 राष्ट्रीय समितियां हैं जो 
मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 
मिशन को आगे बढ़ते हैं। 

यूनिसेफ को सार्वजनिक क्षेत्र के तीन सबसे बड़े भागीदार संयुक्त 
राज्य अमेरिका, जर्मनी और विश्व बैंक अधिकांश पैसा देते हैं । बीते 
दो दशकों में, विश्व भर में बच्चों के जीवित रहने के दर में बहुत 
अधिक वृद्धि देखी गई। 2046 में दुनियाभर में, अपने 5वें जन्मदिन 
से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या आधी होकर 56 लाख तक 
रह गई। इसके बावजूद, नवजात शिशुओं के लिए प्रगति धीमी रही 
है।पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में, जन्म के पहले महीने 
में ही मर जाने वाले शिशुओं की संख्या 46 प्रतिशत है। जागरूकता 
के चलते इन आंकड़ों में अब सुधार हुआ है। यूनिसेफ के ऐसे प्रयास 
निरंतर जारी हैं, इसमें आम जनों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित 
करनी चाहिए। सरकारी-सामाजिक के संयुक्त प्रयासों से अभियान 
को न सिर्फ संबल मिलेगा, बल्कि और तेज गति भी प्रदान होगी। 


'पूर्वांचल मेंफेमिनिज्म' विषय पर विचार गोष्टी आज 


` गोरखपुर । बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार को हिन्दू संघर्ष समिति द्वारा 
जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। एमपी इंटर कॉलेज से निकली रैली के चलते शहर के इंदिरा तिराहे पर 
यातायात प्रभावित हो गया, जिससे लोगों को जाम की समस्या हुई। ये हाल लगभग सभी जगह का रहा। 


काव्यकला के संवर्धन में साहित्य की प्रमुख भूमिका: डॉ. सत्या 


गोरखपुर (जीकेबी)। सरस्वती साहित्य सेवा 
संस्थान गोरखपुर के बैनर तले वरिष्ठ कवि उमेश 
त्रिपाठी के 57 वीं वर्षगांठ के अवसर पर महानगर के 
ग्रीन सिटी फेज २ स्थित उनके आवास पर एक भव्य 
कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर 
के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और कवियों ने भाग लेकर 
आयोजन को यादगार बनाया। कार्यक्रम में मुख्य 
अतिथि के रूप में पूर्व मेयर डॉ.सत्या पांडेय और 
अरशद जमाल सामानी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति 
दर्ज कराते हुए उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में 
डॉ.सत्या पांडेय ने में कहा कि जन्मदिवस का व्यक्ति 
के जीवनकाल में विशेष होता है। उमेश त्रिपाठी ने 
इस अवसर को साहित्यिक रंग में रंगकर एक अद्भुत 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं उन्हें उनके जन्मदिवस 
और इस उत्कृष्ट काव्यगोष्ठी के आयोजन के लिए 
हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। ऐसे आयोजनों से साहित्य 
को बल मिलता है और समाज में नई चेतना का संचार 
होता है। अरशद जमाल सामानी ने कहा, इस प्रकार 
की साहित्यिक गतिविधियां समाज को जोड़ने और नई 
पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य करती हैं। उन्होंने अपनी 
बात को जारी रखते हुए कहा कि उमेश त्रिपाठी ने 


अपने जन्मदिवस के अवसर पर ऐसा आयोजन करके 
यह साबित किया है कि साहित्य केवल अभिव्यक्ति 
नहीं, बल्कि समाज सुधार का सशक्त माध्यम भी है। 
मैं उन्हें इस अवसर पर बधाई देता हूं। गोष्ठी में शहर 
के वरिष्ठ और युवा कवियों ने अपनी भावनाओं को 
सुंदर काव्य रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। 
उनकी प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। 


गोरखपुर(जीकेबी ) । नई दिल्ली की संस्था मेरा रंग 
फाउंडेशन 'पूर्वांचल में फेमिनिज्म' विषय पर केंद्रित 
एक विचार गोष्ठी का आयोजन करेगी। आयोजन 45 
दिसंबर को दोपहर दो बजे बैंक रोड स्थित होटल 
विवेक में होगा। संस्था की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी 
शालिनी श्रीनेत ने बताया कि मेरा रंग फाउंडेशन पिछले 
पांच-छह वर्षों से गोरखपुर में विभिन्न सामाजिक 
विषयों पर विचार गोष्टियों का आयोजन करता आ रहा 
है। अब तक घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, राजनीति 
में महिलाओं की भागीदारी और एसिड अटैक जैसे 
विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। इस बार संस्था 
ने 'फेमिनिज्म' जैसे विषय को केद्र में रखा है। 

उन्होंने कहा कि हमारे समाज में फेमिनिज्म के पक्ष- 
विपक्ष पर खूब चचाएँ होती हैं, लेकिन इसके 
वास्तविक स्वरूप के बारे लोगों को अभी भी बहुत 
कम जानकारी है। संस्था का उद्देश्य इस सेमिनार के 


कुछ चुनिंदा पंक्तियां जिन्हें विशेष सराहना मिली। 
कार्यक्रम के अंत में उमेश त्रिपाठी ने सभी 
अतिथियों, कवियों और श्रोताओं का दय से आभार 
व्यक्त करते हुए कहा कि साहित्य और कविता समाज 
को जोड़ने का कार्य करते हैं और इस प्रकार के 
आयोजनों से न केवल भावनाओं को अभिव्यक्ति 
मिलती है बल्कि नई प्रतिभाओं को मंच भी मिलता है। 


माध्यम से फेमिनिज्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा 
करना तो है ही, साथ ही यह समझने की कोशिश करना 
भी है कि पूर्वांचल के समाज में इसका कितना असर 
है और इसे सही दिशा में ले जाने के लिए कया कदम 
उठाए जा सकते हैं। 

शालिनी के अनुसार, गोरखपुर अपनी सांस्कृतिक 
और सामाजिक विविधताओं के चलते इस चर्चा के 
लिए एक आदर्श स्थान है। यहां पारंपरिक सोच और 
आधुनिक दृष्टिकोण का संगम है, जो फेमिनिज्म के 
विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक सही 
परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। 

सेमिनार में दिल्ली से हिंदी की जानी-मानी स्त्रीवादी 
आलोचक सुजाता शामिल होंगी। दिल्ली 
विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहीं सुजाता का हिंदी 
आलोचना में स्त्रीवादी दृष्टिकोण पर विशेष काम है। 
उन्हें वर्ष 2022 का देवीशंकर अवस्थी सम्मान भी 


मिल चुका है। कार्यक्रम के पैनल में गोरखपुर 
विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, अखिल 
भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश 
महासचिव मीना सिंह, चिकित्सक और सामाजिक 
कार्यकर्ता डॉ. रीना श्रीवास्तव तथा उत्तर प्रदेश राज्य 
महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी भी शामिल 
होंगी और अपने विचार रखेंगी। इस कार्यक्रम का 
संचालन पैसिफिक कॉलेज ऑफ नसिँग की 
प्रधानाचार्य देवयानी करेंगी। संस्था की फाउंडर 
शालिनी श्रीनेत ने कहा कि गोरखपुर का समाज बहुत 
ही जागरूक और बौद्धिक है, यहां की लड़कियां भी 
विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, लिहाजा 
पिछले कार्यक्रमों की तरह यह आयोजन भी सफल 
होगा और इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षा- 
विदों, विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों के भाग लेने 
की पूरी उम्मीद है। 


बुद्ध की धरती पर कविता' का लोकार्पण 


गोरखपुर (जीकेबी)। प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा 
प्रेमचंद पाक में गत दिनों शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम 
में त्रैमासिक पत्रिका साखी के 40 वें अंक “बुद्ध की धरती 


पर कविता' का लोकार्पण हुआ। 


कार्यक्रम का आरंभ प्रख्यात कथाकार एवं प्रेमचंद साहित्य 
संस्थान के अध्यक्ष प्रो. रामदेव शुक्ल गोरखपुर वि.वि. के 


हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार राय, वरिष्ठ कवि देवेंद्र आर्य, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के 
सचिव उदय प्रताप सिंह, साखी के संपादक प्रो. सदानंद शाही,संस्थान के सचिव प्रो. राजेश कुमार मल्ल ने 
संयुक्त रूप से पत्रिका का लोकार्पण कर किया गया। तत्पश्चात इस अंक में प्रकाशित कवि देवेद्र, प्रो. शाही और 
राजेश कुमार ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रो. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कविता 
का पाठ युवा कवि केतन यादव और अर्पण कुमार की कविता का पाठ पूजा ने किया। इसी तारतम्यता में संस्थान 
द्वारा प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आयोजित नाट्य कार्यशाला व नाटक 'सेवासदन' के मंचन में शामिल 
प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रो. रामदेव शुक्ल ने कहा 
कि मुक्ति की खोज खुद के भीतर संपन्न होती है। यह खोज ही बुद्ध को पाना है। जो लोग मुक्ति की तलाश बाहर 
करते हैं वे पाखंड के शिकार बनते हैं । उन्होंने चरथ भिकखवे यात्रा की सराहना करते हुए कहा, इसके आगामी 
यात्राओं से लोगों को जुड़ना चाहिए। प्रो. अनिल कुमार राय ने कहा कि “बुद्ध की धरती पर कविता' और “चरथ 
भिक्खवे' एक ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक अभियान है जो हमें हजारों साल की मानव सभ्यता की यात्रा में प्राप्त 
वृहत्तर मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। संस्थान के निदेशक एवं साखी पत्रिका के संपादक प्रो. शाही ने बुद्ध की 
धरती पर कविता के बाद चरथ भिक्खे व मार्च महीने में इसके अगले चरण की यात्रा के बारे में विस्तार से 
जानकारी देते हुए कहा कि बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए निरंतर यात्राएं करते हुए लोगों 
से संवाद किया। संस्थान सचिव राजेश कुमार मल्ल ने बताया कि साखी के 40 वें अंक में बुद्ध पर केंद्रित 
कविताओं का प्रकाशन किया गया है। इसमें देश भर के ८० कवियों की कविता शामिल हैं | कार्यक्रम का संचालन 
युवा कवि केतन यादव ने किया व धन्यवाद प्रदान संस्थान के पूर्व सचिव मनोज कुमार सिंह ने किया। 


शिक्षा आये दिन सरकारी प्रयोगों के 


जनवरी 972 के उन लम्हों में लौटना होगा, जब 


टेकने पर मजबूर कर दिया है। हम जीत गए हैं, स्वतंत्र 


की जाती थी कि वह बांग्लादेश को तेजी से आगे बढाएंगे 


कढ ॥. भविष्यनिर्मितकररह हमारी दोनों सीमाओं पर मजहबी उन्मादियों का जमावड़ा 


केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चोः 
उत्तर प्रदेश से हैं, ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि 
स्कूल में पढ़ाई न करने वाले सबसे अधिक बच्चों की 
संख्या उत्तर प्रदेश में है जो 7.84 लाख है। शिक्षा 
मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 'प्रबंध' 
पोर्टल संचालित करता है, जिस पर राज्य और केंद- 

“शासित प्रदेश स्कूलों में पंजीकरण नहीं कराने वाले 
बच्चों से संबंधित डेटा होता है और उसे अपडेट किया 
जाता है। उत्तरप्रदेश के बाद झारखंड और असम का 
नम्बर आता है जो हजारों में ही है।इस आंकड़े के स- 
र्वजनिक होने के बाद राज्य में प्रमुख विपक्षी दल 
समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर तंज कसा है। 

भोजन कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी 
सुविधाओं के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी 
देश और समाज की प्रगति की स्थिति को बताते हैं। 
शिक्षा राज्य एवं केन्द्र दोनों का ही विषय है यह समवर्ती 
सूची में आता है। 

सरकारी क्षेत्र में प्राइमरी स्तर की शिक्षा को 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दायरे में नहीं रखते हैं। जबकि 
सरकार कापी बस्ता ड्रेस और मिड डे मील उपलब्ध 
कराकर बच्चों की शिक्षण व्यवस्था करती है। यही 
नहीं टीचर समय से स्कूल पहुंचे इसके लिए बायोमेट्रिक 
हाजिरी के लिए भी बाध्य करती है। इसके बावजूद 
शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आ पाती है। 

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला अभी भी हाईकोर्ट 
से सुप्रीम कोर्ट के बीच लटका हुआ है।जिसके कारण 
जो पढ़ा रहे हैं उनमें से बहुतों का भविष्य खतरे में टंगा 
हुआ है वहीं आरक्षण को लेकर जो अनियमितता राज्य 
सरकार द्वारा बरती गई है वे शिक्षक नियुक्ति के लिए 
अदालतों और धरना प्रदर्शन में लगे हैं। 

सरकार का ज्यादातर कार्य सरकारी शिक्षकों के 
जिम्मे होता है जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बाधा 
आती है। प्राथमिक स्तर पर कोविड काल के बाद 
काफी बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में हुआ क्योंकि 
उनके अभिभावकों के पास निजी क्षेत्र के विद्यालयों 
में पढ़ाने के लिए सामर्थ्य ही नहीं रह गई । ऐसे में बहुत 
से बच्चों की पढ़ाई छूट गई और सरकारी विद्यालयों 
की स्थिति यह है कि वहाँ एकरसता है। आरक्षित वर्ग 
और गरीब परिवारों के बच्चे ही वहां मौजूद है। सरकार 
नेनकदी की धनराशि अभिभावकों के खाते में डालकर 
छात्र-छात्राओं को जाड़े के स्वेटर, जूते, ड्रेस और 
कापी किताब से भी वंचित हो जाते हैं क्योंकि 
अभिभावक उन पैसों का अपने घर गृहस्थी चलाने में 
इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता 
दर को देखें तो यह अभी सत्तर फीसदी भी नहीं हो पायी 
है। महिलाओं की साक्षरता तो साठ फीसदी भी नहीं 
है। वहीं, स्कूलों में ड्राप आउट लगभग 42 फीसदी 
है। वहीं कई पिछड़े जिलों में यह और भी बढ़ गया है। 
स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने पर बहुत से स्कूलों 
का मर्जर किया जाना है। इससे हम उत्तर प्रदेश में 
बुनियादी शिक्षा की स्थिति का आंकलन कर सकते 
हैं । संसद में दी गई जानकारी तो महज आंकड़े हैं जो 


दौर से आज भी गुजर रही है जिसका 

खामियाजा भावी पीढ़ी को उठाना पड़ 

,- रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न 

हो पाने का कारण यह भी है कि छात्र 

स्कूलों से वंचित हो रहे हैं। यही कारण 
है कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 


हकीकत से काफी दूर है, आंकड़ों की बाजीगरी से 
हम सब वाकिफ है। शिक्षा की दुर्गति में एक बड़ा 
कारण पर्याप्त शिक्षकों का न होना भी है जो प्राथमिक 
से लेकर उच्च शिक्षा से दिखाई देता है। सरकार निजी 
क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की अनुमति देकर यह समझ 
रही है कि वह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रही है जबकि 
उसके अपने ही विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में पूरी 
फैकल्टी तक नहीं है। 

जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश 
होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल आने और देश 
में प्रथम का तमगा धारण करने वाले उत्तर प्रदेश के 
बारे में संसद में दी गई जानकारी यह बताती है कि 
उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में फिसड़ी है। क्योंकि वित्त 
वर्ष 2024-25 के पहले आठ महीनों में जो आंकड़े 
सामने आये हैं उसमें सबसे अधिक ऐसे बच्चों की 
संख्या उत्तर प्रदेश में है जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर 
रहे हैं। देश भर में ऐसे 7.70 लाख से अधिक बच्चों 
5) पहचान की गई है जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे 


| 
शिक्षा आये दिन सरकारी प्रयोगों के दौर से आज 
भी गुजर रही है जिसका खामियाजा भावी पीढ़ी को 
उठाना पड़ रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न हो 
पाने का कारण यह भी है कि छात्र स्कूलों से वंचित 
हो रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 
चे अपने मां-बाप के साथ काम कर रहे हैं या घर पर 
हैं। शिक्षा को एकांगी आंकड़ों में नहीं समग्रता में देखना 
पड़ेगा जिससे वास्तव में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया 
जा सके और कोई भी इससे वंचित न हो सके । बच्चों 
को स्कूल से बाहर रखकर हम देश के लिए कौन सा 
भविष्य बनाने जा रहे हैं? उन कारणों का अध्ययन 
करना होगा जिसकी वजह से यह स्थिति आयी है। 


दिल्ली में अभी किसके सिर होगा सत्ता का ताज, 


बंगबंधु रावलपिंडी से रिहा होकर भारत आए थे। 70 
जनवरी को उनका भाषण आकाशवाणी पर लाइव प्र- 
सारित किया गया था। बांग्ला में बोले गए उनके शब्दों 
को पता नहीं कितने लोगों ने समझा, लेकिन यह सच है 
कि जहां भी रेडियो था, वहां लोग कान लगाकर उन्हें 2 
रहे थे। हर ओर उत्साह भरा जोश था कि भारत 

बांग्लादेश मिलकर आगे का रास्ता तय करेंगे। आज वह 
भरोसा डिगा हुआ नजर आता है। बांग्लादेश में 
अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी है और वहां 
की सरकार इस सच को स्वीकार करने से मुंह मोड़ रही 
है। अफसोस, यह सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ। 
शपथ ग्रहण के चार साल भी नहीं बीते थे कि बंगबंधु 
और उनका लगभग पूरा परिवार सैनिक विद्रोह में मारा 
गया था। उस समय अखबारों ने भावुक संपादकीय लिखे 
थेकि भारत में गांधी की हत्या हुई और बांग्लादेश में शेख 
मुजीबुर्रहमान की। ऐसा लगता है, जैसे हम लोगों को 
अपने राष्ट्रपिता को पोसने की जिम्मेदारी स्वीकार्य नहीं। 
सैन्य तख्तापलट में शेख मुजीबुर्रहमान के कत्ल के बाद 
नए सदर बने मुश्ताक अहमद ने जनरल जियाउर रहमान 
को सेना प्रमुख नियुक्त किया। जिया ने तेजी से सियासी 
पकड़ बनाई और डेढ़ साल के भीतर वह फौज की मदद 
से सदर की कुर्सी पर विराजमान थे। उनके दिमाग में 
इस्लामी बांग्लादेश का ख्वाब पलता रहता था। उन्होंने 
और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी बेगम खालिदा जिया 
ने इस रवायत को कायम रखा । जब शेख हसीना वाजेद 
चुनाव जीत जातीं, तो हालात कुछ सुधरते, लेकिन 
बांग्लादेश रह-रहकर संशय का शिकार हो जाता है।कल 
यानी सोमवार को बांग्लादेश के उदय की 53वीं वर्षगांठ 
है। हर वर्ष इन दिनों मुझे दिसंबर 97 की उजली सुबह 
याद आजाती है। रोज की तरह मैं राजकीय इंटर कॉलेज, 
इलाहाबाद की अनिवार्य प्रार्थना सभा में शामिल हुआ 
था। दैनिक प्रार्थना और राष्ट्रगान के बाद प्रधानाचार्य 
खानवलकर महोदय ने माइक सम्हाला । आमतौर पर 
प्राचार्य सवेरे की सभा को संबोधित नहीं करते, लेकिन 
वह दिन खास था। हमें संबोधित करते वक्त उनके चेहरे 
पर खुशी थी, आंखों में पानी छलक रहा था और आवाज 
लरज रही थी। उन्होंने हमें बताया कि भारतीय सेना ने 
ढाका में एक लाख के करीब पाक सैनिकों को घुटने 


बांग्लादेश का उदय हो चुका है। उन दिनों समूचे देश में 
युद्ध का वातावरण था। हर रात 'ब्लैक आउट' होता और 
रह-रहकर 'सायरन' बज उठता, ताकि लोग सतर्क रहें। 
आवश्यक वस्तुओं पर राशनिंग लागू थी और सटीक 
सूचना का सीमित जरिया था, आकाशवाणी। इन 
दुश्वारियों के बावजूद राष्ट्रभक्ति की भावना हर ओर 
हिलोरें मारती नजर आती ।ऐसे में, प्राचार्य की घोषणा ने 
बच्चों में जोश भर दिया। हम जोर-जोर से नारे लगाने 
लगे। छात्र मतवाले हो चले थे। शिक्षकों के टोकने के 
बावजूद हम कॉलेज से बाहर निकल पड़े। वह 
अनियोजित जुलूस घंटों तक यूं ही इधर-उधर चलता 
रहा, नारे लगाता रहा। बरसों बाद, फ्रांस की राज्यक्रांति 
को पढ़ते हुए वे लम्हे सहसा याद हो आए थे।उन गाथाओं 
ने समझा दिया था कि क्रांतियां, विजय जुलूस और 
पराजय की हताशाएं, कभी न कभी किसी तिराहे पर एक 
साथ आ खड़ी होती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का वर्तमान 
काल इसका उदाहरण है। 

इसमें कोई दोराय नहीं कि सियासी उलट-फेर के 
चक्रव्यूह और राजनीतिक उलटबांसियों के बावजूद 
बांग्लादेश ने गजब की आर्थिक तरक्की की है। जिस 
वक्त पाकिस्तान अरब देशों, चीन और आईएमएफ के 
आगे हाथ पसार रहा था, उसी समय बांग्लादेश ने पिछड़े 
देशों से विकासशील देश की यात्रा तय की। वह रेडिमेड 
कपड़ों के निर्माण का हब बनकर उभरा। 

विश्व बैंक के मुताबिक, साल 2040 से 2023 के 
बीच बांग्लादेश की औसत विकास दर 6.4 प्रतिशत रही। 
इस अवधि में उसकी गरीबी 44.8 प्रतिशत से घटकर 
पांच फीसदी पर आ गई। साक्षरता, शिशु मृत्यु-दर, 
बिजली तक पहुंच जैसे मानव विकास सूचकांकों में भी 
उसका रिकॉर्ड सुधरा। प्रतिव्यक्ति विकास दर के मामले 
में बह फिलवक्त हमसे भी आगे निकल गया है। उम्मीद 
थी कि हमारे इस पड़ोसी का कारवां लगातार आगे बढ़ता 
रहेगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने इस 
सुखद संभावना पर सवालिया निशान लगा दिया है । कभी 
लंदन में जलावतनी काट रहे मोहम्मद यूनुस इस समय 
वहां की सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। यूनुस को नोबेल 
पुरस्कार मिल चुका है और इस नाते वह दुनिया भर में 
सम्मानित शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे उम्मीद 


लेकिन वह खुद उन ताकतों का हिस्सा साबित हो रहे हैं 
जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर बांग्लादेश को फिर 
से पीछे धकेलना चाहती हैं। शेख हसीना वाजेद से उनकी 
निजी रंजिश का असर भारत से रिश्तों पर भी दिख रहा 
है। पिछले दिनों उन्होंने यूरोपीय देशों के प्रतिनिधिमंडल 
से मुलाकात कर यह मांग की थी कि दिल्‍ली और भारत 
के अन्य हिस्सों में बांग्लादेशियों के लिए खोले गए वीज 
केंद्रों को ढाका स्थानांतरित कर दिया जाए। दोनों देशों के 
बीच पनपी तल्खी का नतीजा है कि जूना अखाड़े के 
साधुओं को इस बार महाकु'भ में प्रयागाज आने की 
इजाजत नहीं मिल सकी है। भारत में आयोजित होने वाले 
चार कुभों में बांग्लादेश में मौजूद जूना अखाड़े की 
शाखाओं से चार से पांच सौ तक साधु आते रहे हैं। यही 
नहीं, ढाका से बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए हवाई सेवा 
शुरू करने पर भी काम चल रहा है। उधर, आईएसआई 
बड़ी शिद्दत से भारत विरोधी जेहादी शक्तियों को बढ़ावा 
देरही है। सवाल यह है कि बांग्लादेश अपने लिए कैसा 
भविष्य चुनना चाहता है ? वहां के हुक्मरां भूल क्यों जाते 
हैं कि पाकिस्तान 7980 के दशक तक प्रतिव्यक्ति आय 
के मामले में भारत से आगे था। उसने जेहादी शक्तियों 
को बढ़ावा दिया और आज वहां की दुर्गति देख लीजिए। 
इसके विपरीत भारत ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को जारी 
रखा। नई दिल्ली की सरकारों ने हर तरह के कट्टरवाद 
और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाजार 
को अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। नतीजा सामने है। 
हम 2047 तक विश्व की तीन सबसे बड़ी आर्थिक 
महाशक्तियों में शामिल होने का सपना संजोने की हैसियत 
रखते हैं। 

कभी 974 में बुरी तरह पराजित हुआ पाकिस्तान 
भले ही आज बांग्लादेश की घटनाओं पर इतरा ले, 
लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि अंतिम जीत अवाम 
को आर्थिक तरक्की से हासिल होती है। ऐसे में, 
बांग्लादेश कटुरपंथियों के हाथ में खुद को सौंपकर भला 
आगे बढ़ने का मनसूबा पाल भी कैसे सकता है ? मोहम्मद 
यूनुस ऐंड कंपनी को इतनी साध बात समझ में क्यों नहीं 
आती? ढाका का यह बदला रवैया भारत की चिंता का 
भी सबब है। हमारी दोनों सीमाओं पर मजहबी उन्मादियों 
का जमावड़ा शुभ शकुन नहीं है। 


आभीगार्भ में 


भाजपा दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके से 
चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वही कांग्रेस अपनी खोयी जमीन को 
हासिल करने के लिये जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही 
इस बार का दिल्‍ली चुनाव आक्रामक एवं संघर्षपूर्ण त्रिकोणात्मक होगा। 
आप, कांग्रेस एवं भाजपा की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा, 
यह भविष्य के गर्भ है। 

दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण होने के साथ संघर्षपूर्ण 
भी है। 2045 और 2020 के विधानसभा चुनावों में, जहां पार्टी को 
शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे आम आदमी पार्टी से हार का सामना 
करना पड़ा। तब भाजपा को दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने 
से कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। इसके बजाए, भाजपा अब चुनावी 
रणनीतियों में बदलाव कर रही है और अपनी शक्ति को पार्टी संगठन और 
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी लोककल्याणकारी योजनाओं के बल पर 
मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि दिल्‍ली भाजपा 
आगामी दिल्‍ली विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार के काम और योजनाओं 
को जनता के बीच रखेगी ।पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि दिल्‍ली 
के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जब बात विकास, 
सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा जैसे मुद्दों की हो। अगर भाजपा बिना किसी 
प्रमुख चेहरे के चुनाव लड़ती है तो यह असमंजस की स्थिति बनने की 
संभावनाएं तो पैदा कर ही सकती हैं। दूसरी ओर, यह फैसला एक 
रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा का 
इस्तेमाल करके अन्य प्रांतों की भांति दिल्‍ली में भी चमत्कार घटित हो 
सकता है। 

भाजपा ने यह भी तय किया है कि दिल्ली की जनता को बताया जाएगा 
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ वादाखिलाफी 
की है, वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़कों की स्थिति में सुधार 
का वादा करके उन्हें जर्जर करते रहे हैं। भाजपा का मानना है कि मोदी 
सरकार की योजनाएं देशभर में सफलता प्राप्त कर रही हैं और इन्हें दिल्‍ली 
में लागू किया जाएगा। भाजपा को दिल्ली में हमेशा मिडिल और हाई 
मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है।इसमें व्यापारिक समुदाय 
इसके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इस बार निचले तबको एवं गरीब लोगों 
के बीच उसे प्रभावी प्रयास करने होंगे। यह तो दिखता हुआ सच है कि 
दिल्ली में आप शासन में विकास अवरूद्ध हुआ है, पर्यावरण की समस्या 
उग्रतर हुई है, आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे एवं उनके 
नेता जेल यात्राएं की है। ऐसे अनेक गंभीर आरोपों के साथ भाजपा आप 


GF उसके नेताओं पर आक्रमक होकर चुनावी परिदृश्यों को बदल सकती 
। 

भाजपा ने कमर कस ली है और उसके नेता लगातार जनता के बीच 
जाकर बदलाव की अपील कर रहे है। इसके तहत इन दिनों जहां परिवर्तन 
सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अगले हफ्ते से पूरी दिल्‍ली 
में परिवर्तन यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आम 
मतदाताओं से निजी तौर पर मिलते हुए, उनसे बात करते हुए उनको पार्टी 
के साथ जोड़ा जायेगा। उनके दुःख-दर्द को सुना जायेगा। 

दिल्‍ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 या उससे 
पहले चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक हलचलें एवं 
सरगर्मियां उग्र हो गयी है । इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार 
तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं, भाजपा और 
कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। भाजपा दिल्‍ली 
विधानसभा चुनाव दूसरे प्रांतों की ही भांति बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे 
के लड़ने का मन बना चुकी है और केद्र सरकार की योजनाओं को जनता 
के बीच रखेगी। पार्टी का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
नेतृत्व से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में भाजपा के पास एक से एक 
मजबूत नेता हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी 
के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। 

भाजपा का इतिहास रहा है कि वह आम जन तक पहुंचने के लिए 
ऐसी यात्राएं निकालती रही है एवं व्यक्तिगत संवाद स्थापित करती रही 
है। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार 
चल रही है लेकिन अब तो रंगदारी, वसूली, फिरौती और आम नागरिकों 
के बीच डर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके चलते दिल्ली 
की जनता अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है और देशविरोधी मानसिकता 
वाली सरकार को इस बार विधानसभा से उखाड़ फेंकने का मन बना 
ज । देखना है कि भाजपा के इन आरोपों का जनता पर कितना असर 

ता है। 

निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन अभी भी मजबूत 
है। इसीलिये 2025 के चुनाव कांग्रेस एवं भाजपा के लिये चुनौतीपूर्ण 
होने वाले है। 2020 में हुआ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 
62 सीटें जीती थीं। वहीं भाजपा को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। 
कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार के 
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे 
दिया है। उसके बाद आतिशी माले्ना राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। आप 


नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया है। दिल्‍ली में आगामी 
विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न 
करने का फैसला किया है। आप ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी 
अंतर से जीत हासिल की है। आप के आंतरिक सर्वेक्षण बताते हैं कि 
आप इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रही हैं । इन स्थितियों 
में आप क्यों कांग्रेस या अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करें? आप अभी भी 
सि वर्ग और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय 


। 

आप का वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर 
हुई है। हालांकि, 2043 में अपने पहले चुनाव के बाद से आप का वोट 
शेयर लगातार बढ़ता रहा । जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने 
वालों की संख्या में काफी कमी आई है। आप ने 2043 में अपने 
आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ, कुल मतदान का 29 प्रतिशत वोट प्राप्त 
किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आपने कांग्रेस 
के वोट बैंक में संध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5 
प्रतिशत और सिर्फ आठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके 
बाद 2045 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 
क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, आप ने 54.6 
प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल 
किया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एवं आप के बीच 
गठबंधन न होने का फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। असल 
में आप के वोट कांग्रेस ही काटेगी। कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी 
है, जिसका दिल्ली में व्यापक जनाधार रहा है। लेकिन वह ह्मजीतह् और 
ह्यगठबंधनह्न की मृगमरीचिका में भटकती रही है, अपनी स्वतंत्र पहचान 
को खोती रही है। आखिर कमजोर सियासी बैशाखियों के सहारे वह कैसे 
जीत को सुनिश्चित कर सकती है? कांग्रेस की एक ओर बड़ी विडम्बना 
है कि वह जरूरी मुद्दों को उठाने की बजाय मोदी-विरोध का ही राग 
अलापती रही है। मुद्दों के बियाबान में भटकती और फिर स्टैंड बदलती 
नजर आती है तो इसके केन्द्रीय नेतृत्व एवं रणनीतिकारों पर तरस आती 
है।जबकि कांग्रेस के जमीनी नेताओं के पास रणनीति और जनाधार दोनों 
है, इसलिए उसके जमीनी नेता व्यक्तिवादी मिशन में सफल रहे, लेकिन 
कांग्रेस दिन ब दिन डूबती चली गई। राजनीतिक परिस्थिति वश कभी दो 
डग आगे तो चार कदम पीछे चलने को अभिशप्त हो गई। इन स्थितियों में 
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा या चमत्कार कर पायेगी, 
इसमें संदेह ही है। 


भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अड्िग रहना होगा 


नाटो में कुल 34 देश शामिल है और नाटो प्लस 
इसके एक एक्सटेंशन की तरह ही है आपको बता दें 
की नाटो प्लस में शामिल पांच देश वर्तमान में है जिनमें 
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान, दक्षिण 
कोरिया शामिल है और यह देश अपने-अपने हितों के 
कारण नाटो प्लस तथा अमेरिका से जुड़े हुए हैं। 

जाहिर है कि इसमें एक भी अटलांटिक देश शामिल 
नहीं है। नाटो प्लस में सम्मिलित देशों को सामूहिक 
सुरक्षा के दायरे में रखा गया है सुरक्षा कवच के तहत 
यह सामूहिक अवधारणा है कि इन देशों पर यदि कोई 
दूसरा देश आक्रमण करता है तो यह माना जाएगा की 
वह इन सदस्य देशों पर हमला कर रहा है और उसकी 
सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नाटो देशों की होगी पर नाटो 
प्लस के देशों को सुरक्षा कवच के दायरे से बाहर रखा 
गया है। इन देशों को सामरिक सूचनाएं और सामरिक 
सहयोग प्रदान नाटो देश करता रहेगा दूसरी तरफ नाटो 
देश और अमेरिका हमेशा युद्ध के समय सदस्य देशों 
को यूक्रेन की तरह धोखा देने में माहिर होने के लिए 
जगजाहिर हो चुके हैं ऐसे में भारत को नाटो प्लस में 
शामिल होने के लिए कई बार विचार करना पड़ेगा। 
वैसे नाटो प्लस में शामिल होने के लिए अभी केवल 
अमेरिकी सांसदों का प्रस्ताव ही पारित हुआ है और 


अमेरिकी सरकार का पक्का प्रस्ताव भारत को नहीं 
मिला है। पिछले 5 वर्षों से भारत नई शक्ति के रूप में 
तेजी से शक्तिशाली हुआ है और अमेरिका तथा 
यूरोपीय देश भारत को एशिया की चीन के बाद दूसरी 
बड़ी शक्ति मान कर उसे अपनी तरफ शामिल करने 
के लिए काफी हद तक इच्छुक हैं। भारत के प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा पर पूरी दुनिया 
की नजरें टिकी हुई है । प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा 
में भविष्य में नाटो प्लस पर भी चर्चा हो सकती है। 
भारत के संबंध अमेरिका से पिछले एक दशक से थोड़े 
मधुर हुए हैं पर अमेरिका का जैसा भारत के साथ 
इतिहास रहा है उस पर आंख मूंदकर विश्वास किया 
जाना बहुत मुश्किल ही समझा जाएगा। अमेरिका पर 
ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने 
मित्र राष्ट्रों पर एन वक्त में धोखा देने में माहिर है जिसके 
ताजा उदाहरण अफगानिस्तान और यूक्रेन की तरह 
देखा जा सकता है। 

अफगानिस्तान अमेरिका के धोखे के कारण 
तालिबानी आतंकवादियों के हाथ में चला गया और 
यूक्रेन पूरी तबाही के कगार पर बैठा है। उल्लेखनीय 
है कि यूरोपीय देश भारत को इनके खिलाफ इस्तेमाल 
करने की योजना भी बना सकता है। भारत की विदेश 


नीति हमेशा स्वतंत्र चलने की रही है ऐसे में यदि किसी 
गठबंधन के तहत वह अमेरिका या यूरोपीय देशों के 
साथ सामरिक समझौता करता है तो वह भारत की 
नीति के विरुद्ध होगा। वैश्विक परिवेश में शीत युद्ध 
की स्थिति बन चुकी है और भारत को अपनी विदेश 
नीति की स्वायत्तता पर हटके रहकर निरपेक्ष ही रहना 
चाहिए क्योंकि नाटो प्लस के देश ऑस्ट्रेलिया, 
इजरायल, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान 
विभिन्न तरीकों से अमेरिका तथा नाटो देश से अपने 
हित के लिए जुड़े हुए हैं। 

रूस में यूक्रेन पर आक्रमण कर के अमेरिका तथा 
यूरोपीय देशों के नाक में दम कर के रखा है। रूस का 
कहना है कि यदि यूक्रेन में नाटो देश अपनी सेना का 
लश्कर उतारेगा तो नाटो देश को भुगतना पड़ेगा। इसी 
श्रृंखला मैं इसराइल ने फिलीस्तीन लेबनान और ईरान 
पर अपना रोड रूप दिखाना शुरू कर दिया है इजराइल 
में हम आपका फिलिस्तीन को को लगभग नेस्तनाबूत 
कर दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेम 
इजरायल के राष्ट्र प्रमुख नेताओं के खिलाफ सामूहिक 
हत्याकांड का प्रकरण दर्ज किया है पर इजरायल को 
इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो दुगनी ताकत से हमास 
फिलिस्तीन लेबनान और ईरान पर लगातार हमला कर 


रहा है लाखों नागरिक और सैनिकों की मौत भी हो गई 
है। चीन ने प्रशांत क्षेत्र में अपने कई युद्धपोत उतारकर 
नाटो देशों में खलबली मचा रखी है। अमेरिका की 
चीन से खाटी दुश्मनी जगजाहिर है अब चीन की 
ज्यादती ऊपर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका तथा 
नाटो देश बहुत गहरी चिंता में पड़ गए हैं। 

यह भी तय है एशिया में चीन की टक्कर में अब 
भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत 
की सामरिक शक्ति का सहयोग लेने के लिए नाटो देश 
और अमेरिका भारत को हर तरह से घेरने की तैयारी 
में है। अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही 
अमेरिका और भारत के नए समीकरण बनने के कगार 
पर हैं भारत एशिया की चीन के बाद दूसरी महाशक्ति 
बन चुका है और अमेरिका तथा नाटो देश ने भारत के 
साथ एशिया में शक्ति संतुलन बनाने की पूरी योजना 
तैयार कर ली है और इसी कार्यक्रम में भारत को नाटो 
प्लस में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। 

नाटो प्लस में शामिल होने से निश्चित तौर पर चीन 
भारत से नाराज हो सकता है इसके अलावा अमेरिका 
तथा यूरोपीय देशों की गहरी निकटता से भारत का 
परंपरागत मित्र रूस जिसने भारत के युद्ध काल में 
हमेशा मदद की है बुरा मान सकता है इन परिस्थितियों 


को देखते हुए भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर 
अडिग रहकर एक संतुलन बनाकर यूरोपीय देशों से 
सुरक्षित मित्रता एवं सुरक्षित दूरी रखकर चलना होगा 
क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलता 
आया है जबकि नाटो देश एक मजबूत सैन्य संगठन 
की तरह स्थापित है और ऐसे में किसी सैन्य संगठन 
में शामिल होना भारत की नीतियों के विरुद्ध होगा और 
भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद 
से ही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति ही विकास का 
मूल मंत्र रही है वर्तमान में भारत के संबंध अमेरिका, 
यूरोपीय देश, रूस, यूक्रेन तथा खाड़ी देशों से अच्छे 
बने हुए हैं अब किसी ग्रुप विशेष से संबंध रखने पर 
भारत की स्थिति डांवाडोल हो सकती है। 

नाटो प्लस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव केवल 
चीन को एशिया में चुनौती देने के लिए ही दिया गया है 
और निश्चित तौर पर भारत इस तरह किसी भी सामरिक 
शोषण के लिए तैयार नहीं होगा। भारत की वर्तमान 
आर्थिक और सामरिक स्थिति लगातार अनथक 
मेहनत और प्रयासों से प्राप्त हुई है और इस में गति 
लाने के लिए भारत को कूटनीतिक विचार मंथन करके 
अमेरिका तथा नाटो देशों से एक सुरक्षित दूरी तथा 
मित्रता रखनी होगी। 


बंगाल विभाजन के भारत में सूत्रधार लॉर्डकर्जन थे। बांग्ला 
संस्कृति में आज भी अनेक ऐसे लोकगीत है जिनमें लार्ड कर्जन को 
एक बड़े खलनायक के रूप में रेखांकित किया गया है। कर्जन बंग 
जनमानस में चुभे ऐसे कांटे की तरह हैं जिसकी टीस को याद का 
वहां के लोग आज भी इस बात का सबक लेते हैं कि बांग्ला संस्कृति 
एक साझेपन का नाम है और किसी तरह का विभाजन असांस्कृतिक 
कार्यवाही है। 

गौरतलब है कि-बंग भंग की जिद कर्जन ने न सिर्फ बांग्ला समाज 
के गहरे ऐतराज, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की 
उपेक्षा करके पूरी की थी। यह अलग बात है कि- यह जिद ब्रितानी 
सरकार के एक बड़े फैसले के तौर पर याद की जाती है जिसकी 
वापसी तक बंगाल के लोग संघर्ष करते रहे। आलम यह रहा कि 
कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर तक इस विरोध के लिए सड़क पर उतरे। 
उन्होंने बंग-भंग के विरोध का सांस्कृतिक तरीका निकाला। ऐसा 
करते हुए उन्होंने रक्षा बंधन को बंगालवासियों के पारस्परिक भाई 
चारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्योहार को नई लोक प्रियता 
और व्याख्या दी। 905 में उनकी कविता-मातृ-भूमि वंदना का 
प्रकाशन हुआ जिसमें वे लिखते हैं- 

सप्तकोटि लोवर करुण क्रन्दन 
सुनेना सुनिल कर्जन दुर्जन 
ताई निते प्रतिशोध मनेर मतन कोरल 
आमि स्वजने राखी बंधन । 

इस विभाजन का बंगाल के विरोध कितना गहन और तीव्र रहा 
होगा।इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कवि गुरु 
ने र कविता में लार्ड कर्जन के लिए दुर्जन शब्द का इस्तेमाल 
किया है। 

दरअसल बंग-भंग विरोध के आंदोलन के पूरे वृत्तांत को देखें तो 
इसमें एक तरफ बंगाल लोकमानस का सामासिक गठन दिखाई पड़ता 
है। तो वहीं इसरी तरफ ब्रितानी हुकुमत की वह मंशा और नीति भी 
दिखलाई पड़ती है जिसे तारीखी तीर पर फूट डालो और राज करो 
के मुहावरे के तौर पर जानते हैं। लार्ड कर्जन ने जिस लंदन में बैठे 
अपने सरपरस्तों के कहने पर एक आज्ञा जारी करके बंगाल को दो 
हिस्सों में बांट दिया था, वह संस्कृति और समाज के खिलाफ 
औपनिवेशिक हिमाकत की एक ऐसी दास्तान हैं, जिसकी खरोंचे 
आज तक महसूस की जाती हैं। 

१905 का विभाजन अगले कुछ वर्षो के सतत्‌ आंदोलनकारी 
हस्तक्षेप के बाद अमान्य जरूर होगया फिर 947 में विभाजन की 
नौबत आई तो फिर पुरानी लकीरे जिंदा हो चली। देश के स्वाधीनता 
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के साथ भारत के दो हिस्से पंजाब और बंगाल मजबूरन हुए। स्मरणीय 
है कि भारत के ये दो हिस्से, दोनों छोर (पश्चिम और बंगाल ) अपनी 
सांस्कृतिक, स्वभाविक लिए सदियों से विख्यात रहे हैं। इस 
सांस्कृतिक अनूठेपन के कारण बंगाल के हिस्से जहां सांस्कृतिक 
नवजागरण जैसा यश है तो वहीं पंजाब के पास नैतिकता और एकता 
का ऐसा गुरुत्व जिसके इस क्षेत्र में साहस और संघर्ष की जड़े आज 
भी मजबूत हैं। 

जिस दौर के बंगाल का जिक्र यहां किया जा रहा है, उसकी तब 
की रचना को भी समझना जरूरी है। उस समय बंगालप्रांत में आज 
का - बांग्लादेश पश्चिम बंगाल बिहार और ओडिशा शामिल थे | इस- 
का क्षेत्रफल ,89 हजार (एक लाख नवासी हजार वर्गमील और 
जन संख्या करीब आठ करोड़ थी। बंटवारे के बद पूर्वी बंगाल और 
असम का एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राज शाही, चटगांव और 
ढाका के तीन डिवीजन (मंडल ) शामिल थे | इसका क्षेत्रफल करीब 
१, 06.540 वर्गमील और जन संख्या करीब तीन करोड़ दस लाख 
थी जिसमें से एक करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और । करोड बीस 
लाख हिन्दू। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका था। और एक लेफ्टिनेंट 
गवर्नर के अधीन था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, विहार और उड़ीसा 
थे जिनका क्षेत्रफल 3.44,580 वर्ग मील था और जिनकी संख्या 
पांच करोड़ 40 थी। जिसमें चार करोड़ 20 लाख हिन्दू 90लाख 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


रण: कडी डिदायतों के साथ बड़ी तालीम 


मुसलमान थो इनमें बंगाली अल्पसंख्यक थे। 
दरार से रार तक : 

लंदन से चली फूट डालो और राज करो की सोच भारत पहुंचकर 
एक ऐसे फैसले में तब्दील हो गई जिसमें लोगों ने अपने घर आंगन 
में दीवार खड़ी होने या दरार पड़ने जैसी पीड़ा का अनुभव किया। 
परंतु यह पीड़ा खामोश न रह सकी। इसने एक विरोधी शक्ल 
अख्तियार किया और तकरीबन सात वर्ष तक चले लम्बे संघर्ष के 
बाद, फिरंगी हुकुमत को अपना फैसला वापस लेने पड़ा। आंदोलनों 
के इतिहास में ऐसा दुनिया भर में कोई दूसरा उदाहरण शायद ही देखने 
को मिले जहाँ कोई संघर्ष सांस्कृतिक समुच्चयता और सद्भाव को 
बहाल रखने के नाम पर न सिफ शुरू हुआ हो बल्कि कामयाबी के 
अंजाम तक पहुँचा हो। 

एक चेहरा यह भी : 

बंग-भंग विरोधी आंदोलन भारतीयता की रक्षा का एक ऐसा स- 
गस्कृतिक सबक है जिसे भूलना अपने बीच दरारों को और दीवारों 
की गुंजाइश को निमंत्रण देना है। एक ऐसे दौर में जब संस्कृतियाँ 
नियामक बाजार हैं और लोकतांत्रिक क्षेत्र में राजनीतिक दल अपनी 
जीत-हार के हर हिमाकत के लिए तैयार दिखते हैं तो नवजागरण 
को धरती बंगाल का इतिहास हमें कड़ी हिदायतों के साथ बहुत बड़ी 
तालीम देता है। 


संवेदना और गौरव सौहार्द रहा है। 


परिस्थिति गंभीर, भारत के हाथ बंधे हुए साझी संस्कृति 


` कितना दुर्भाग्यपूर्ण हे कि इतिहास की करवट एक 


देश जिसकी मुक्ति में भारत हिस्सेदार रहा हो जिसने 
अपनी संस्कृति को लड़ाई मात्र 50वर्ष पूर्व लड़ी हो 
जो कभी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। आज 
भारत को बेगानी निगाह से देख रहा है। सच- यह है 
कि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश को इस्लामी मजहबी 
ताकतों को भारत से नजदीकी कभी पसंद नहीं आई। 
शेख हसीना के शासन काल को इसलिए भी एक बड़ा 
जनमत पसंद नहीं करता था क्योंकि आवामी लीग के 
भारत से अच्छे संबंध नहीं रहे। भारतसे अच्छे संबंध 
का मतलब -इस्लामी कट्टरपंथियों पर लगाम और हिन्दू 
आबादी का संरक्षण। ऐसा नहीं है कि हसीना के 
राजकाल में हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं हुए। लेकिन 
प्रशासनिक लगाम जरुर थी। शेख हसीना बांग्लादेश 
की विरासत की प्रतिनिधि थीं। ईस्ट पाकितान (पूर्वी 
पाकिस्तान) की नहीं | बंगबंधुत्व की विरासत है, जो 
इस्लामी विस्तारवादी तत्वों को कभी मंजूर नहीं रहा। 
इसलिए 5 आगस्त को को सिर्फ हिन्दू घर, मंदिर, 
दुकानें नहीं टूटी बल्कि बंगबंधु- मुजीबुर्रहमान की 
मूर्तियां भी तोड़ी गई डर लगता है कि -बंग्लादेश अब 
बांग्लादेश रह पाएगा या नहीं । बहुत कम उदाहरण हैं, 
जहां मुस्लिम बहुल संस्कृति ने काफिर समुदायों और 
संस्कृतियों को फलने फूलने दिया हो। युं ही नहीं है 
कि ह हिन्दू आबादी बांग्लादेश में 8.5 प्रतिशत रह 
गई है। 


बांग्लादेश पर भारत की नजरें : 

देशों में तख्तापलट युं ही नहीं हुआ करते, करवाए 
जाते हैं। हम नव-उपनिवेशवाद के चरम दौर में जी 
रहे हैं। जहां वैश्विक ताकतें छोटे देशों को मोहरा बना 
किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी देश देश पर निशाना साधने की 
कोशिशें करते हैं। भारत एशया में बड़ी उभरती ताकत 
है जिसने गत वर्षों में अपनी एक हृढ़ छवि बनाने की 
कोशिश की है जिसे सुविधानुसार निर्देशित या प्रभावित 
नहीं किया जा सकता है। यह अपने फैसले अपने हक 
में लेने के लिए सक्षम है और आर्थिक रूप से भी 
वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका में है जो बात 
बिग पावर्स को खटकती है। 

बांग्ला देश में राजनीतिक उथल-पुथल भारत की 
आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है | वहां पाकिस्तानी 
और चीनी- की ओर हाथ बढ़ाए जो कि भारत की 
गंवारा नहीं होगा। बांग्लादेश ही नहीं, अन्य पश्चिमी 
देशों खासकर कनाडा में भी भारत विरोधी गतिविधियों 
में इजाफा हुआ है। जहां कनाडा सरकार खालिस्तान 
समर्थकों से नजदीकी दिखा रही और हिन्दुओं और 
सिखों पर हुए हमलों पर चुप्पी साध रही है और गो 
बैक टू इंडिया के नारे को अनदेखा किया जाता है। 
वहीं हमने इंग्लैंड में देखा कैसे एक हिन्दू प्राइम 
मिनिस्टर ऋषि सुनक पश्चिमी मीडिया में अपनी हिन्दू 
पहचान की वजह से आलोचना के धेरे में बने रहे। 


बीते कुछ महीनों में अमेरिका में कई हिन्दुस्तानी 
छात्र संदिग्ध कारणों से मारे गए। रश्मि सामंत का केस 
उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। यहां एक 
हिन्दू या एक हिन्दू छात्रों का ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का 
प्रेसिडेंट बनना वहां के कुछ प्रोफेसर और छात्र गुटों 
को नागवार गुजरा और उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर 
किया गया। 

परिप्रेक्ष्य अलग हो सकते हैं पर इन सभी हिन्दू 
विरोधी गतिविधियों में कुछ-कुछ स्पष्ट है और ऐसा 
पहले भी होता रहा है। लगता है कि एक संयोजित 
कोशिश की जा रही है। भारतीयों को इन देशों से 
पलायन करने पर मजबूर करने या एक डर स्थापित 
करने की जिससे या तो भारतीय इन देशों में जाने से 
परहेज करें या जाएं भी तो प्रभावशाली बनाने की 
कोशिश न करें। और ऐसा इसलिए है कि भारत का 
वैश्विक पटल पर बढ़ता कद पश्चिमी स्ट्रक्रर को रास 
नहीं आ रहा है। भारतीय अपनी काबिलियत और 
मेहनत के बल पर दुनिया भर में शीर्ष पदों पर काबिज 
रहे हैं। यह बात से हजम नहीं करवा रहे हैं। 

भारत के पास विकल्पः 

बांग्लादेश में तरख्ता पलट को भनक भारत को 
नहीं हुई या वह उसे रोक नहीं पाया तो दोनो मामलों में 
हमारी कूटनीति के लिए चूक है, जिसका खामियाजा 
लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है, हिन्दू और 
हिन्दुस्तान दोनों को। जहां एक गुट का मानना है कि 
ट्रंप के पदासीन होते ही चीजे ही क हो सकती हैं तो 
यह भी अति- आशावादी सोच होगी। हां, किसी सख्त 
कदम के लिए जरूर भारत को सही समय का इंतजार 
कसा होगा लेकिन तब तक पड़ोसी मुल्क को अंतरिम 
से वार्ता रत रहना भी जरूरी है। यह बात भारत को 
राजनायिक, तरीके से रेखांकित करने को जरुरत है। 
और दोनों पड़सियों के अच्छे संबंध बरकरार रहें | इस 
बात पर जोर देने की जरूरत है। आर्थिक रूप से भी 
भारत कई कदम उठा सकता है जिससे बांग्लादेश 
सावधान स्थिति में रहे पर यह भी बहुत सूक्ष्म रूप से 
करना होगा, डंके की चोट पर नहीं। अभी किसी भी 
हाल में रिश्ते और खराब न हो यह कोशिश होनी 
चाहिए क्योंकि जो सबका सोचता है। उसको ज्यादा 
सोचना होता है। भारत को अपनी विदेश नीति और 
सूचना तंत्र को दुरुस्त करना होगा जिससे हम अपनी 
आवाज को मजबूती से रख सके और नुकसान भी न 
कराएं। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी आपने पहा के लिए 
एक जुटता एकत्र करने की जरूरत है। दोनों देशों की 
सेक्युलर फोर्सेज के बीच भी एक सूत्र कायम हो कि 
वहां की आवाम भी समझें कि हिन्दू संरक्षण और 
हिन्दुस्तान से दोस्ती, दोनों उनके हक में है और वो 
आपनी बात रख सके । पर हां , इन सब में वक्त लग 
सकता है। रास्ता आसान नहीं है कदम फूंक-फूंक 

कर रखने होंगे। 


बांगलादेश में उन्मादी भीड़ हिंदुओं के मंदिरों और 
घरों पर हमले कर रही है। तो भारत में उग्र भीड़ 
अनियंत्रित हो कर बांगलादेश के दूतावास में तोड़फोड़ 
कर रही है। उन्मादी दक्षिणपंथी भीड़ बांग्लादेश को 
सबक सिखाने की मांग कर रही है। दक्षिण-एशिया 
और दक्षिण-पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण कड़ी होने की 
वजह से बांग्लादेश भौगोलिक-सामरिक लाभकारी 
स्थिति में है और साथ ही हिन्द प्रशांत महासागर क्षेत्र 
में भारत-चीन और अमेरिका के बीच एक दूसरे के 
प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के मामले में एक दूसरे को मात 
देने की कोशिश चल रही है। शह-मात को इस ने 
दक्षिण एशिया में सत्ता की एक नई बिसात बिछा दी है 
जिसमें बांगलादेश बिसात पर है। इसने अचानक से 
बांग्लादेश को वैश्विक महाशक्तियों की सामरिक कूट- 
नीति के केन्द्र में ला दिया है। बंगलादेश में प्रभाव 
विस्तार के क्रम में सभी आर्थिक निवेश और सैनिक 
हः के साथ ही सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर रहे 


शेषपीढ़ी के टूटते स्वप्नः 

यह सब उस शेष पीढ़ी के लिए किसी स्वप्न के 
चटकने या खंडित होने के समान है। जो सरहद के 
इस पार आकर अपने भीतर एक स्मृति संजोए हुए है। 
कोलकाता और ढाका के बीच जुबान और जायका 
का संबंध आज भी इतना मजबूत है कि सरहद उसके 
लिए कई बार गौण हो जाता है। ईस्ट बंगाल के 


और खुशी का आगाज, इलिश मछली और वह मी 
पद्मा नदी की इलिश मछली के साथ होता है। 
कोलकाता में होने वाले सारे उत्सव बांग्लादेशी भद्र 
लोगों द्वारा अपने और साझे ही माने जाते रहे हैं। भारत 
और बांग्लादेश के बीच फिलहाल सबकुछ सही 
चलरहा था। भारत अपनी लुक ईस्ट और नेबर फर्स्ट 
की नीति के तहत बांग्लादेश को महत्वपूर्ण स्थान दे 
रहा था। वहाँ की कई योजनाओं में भारत महत्वपूर्ण 
साझेदारी और निवेश करता था। 

दक्षिण एशिया में भारत के बाद बांग्लादेश की 
अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था थी। 
बांग्लादेश से भारत इलाज के लिए बेलूर आने वाले 

बांग्लादेशी बड़े फख के साथ बयान करते थे कि 
कभी हमारे लिए कोलकाता सपनों का शहर हुआ 
करता था। पर आज हमने कोलकाता को पीछे छोड़ 
दिया है। आज आप हमारे ढाका को देखिए जो 
कोलकाता को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया। लगता है 
पद्मा नदी का रूप धारण को लक्ष्मी वास्तव में वहां 
र अपनी कृपा के रूप में लक्ष्मी की बरसात कर रही 

। 

पर अचानक से सारा दृश्य बदल गया । एक 
राजनीतिक विप्लव में वहां की शेख हसीना प्रधान 
मंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश भारत 
पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का 
आरोप लगाने लगा। वह शेख हसीना की हत्यार्पण की 
मांगकर रहा था ताकि उनके ऊपर उनके द्वारा की गई 


पर आधारित डगमगाती नैया चिंता का विषय 


ज्यादतियों और अपराध का मुकदमा चलाया जा सके । 
दूसरी तरफ, भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं 
के प्रति हमलों को लेकर नाराजगी और इसको लेकर 
प्रभावोत्पादक कार्यवाही न करने की सूरत में उनके 
खिलाफ निर्यात प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। 
ऊपर से देखने पर यह तात्कालिक शासन प्रमुख के 
जिद और लोक विरोधी नीति से उपजे स्वतंत्र प्रतिरोध 
का नतीजा लगता है पर गहराई से देखने पर यह 
दीर्घकालिक संगठित प्रयास का परिणाम लगता है 
जिसमें बांग्लादेशों को दो प्रमुख राजनीतिक धाराओं 
के बीच चल रहे टकराव का निहित स्वार्थी 
अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिशी इस्तेमाल का 
परिणाम लगता है। 

उपनिवेशवादी फैक्टर द्वारा लगाई गई आग लगातार 
फैलती गई। कभी उसको लपटों में दिखी तो कभी भीतर 
भीतर ही भीतर सुलगती रही और मौका पाकर 
अचानक से धधक उठीं। 

बांग्लादेश में व्यक्ति और समाज की पहचान और 
अस्मिता को निर्धारित करनेवाला भाषा एवं संस्कृति 
और धर्म एक दूसरे के साठगाँठ में हैं। बांग्लादेशी 
आजादी इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि भाषा 
और संस्कृति धर्म के मुकाबले भारतीय उप महाद्वीप 
में मजबूत स्थिति में हैं। पर जिस हिसाब से आज की 
राजनीति में धर्म ने पलटवार किया है और धर्मनिरपेक्ष 
साझी संस्कृति पर आधारित राजनीतिक नैया को 
डगमगाया है जो चिंता का विषय है। 


फुटबाल क्लब के समर्थन पर संसद के लिए उत्सव 


जस्टिस शेखर यादव का लाजवाब लॉजिक 


इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को जो लोग जानते हैं उन्हें उनकी बेवाकी, ईमानदारी और 
न्यायप्रियता का पता ही है। इंसान को ऐसे ही स्पष्टवादी होना चाहिए वरना तो कई लोग केवल चुनावी टिकट 
के लिए काला कोट पहन आतंकियों को आधी रेत बेल दिलवाने के लिए जह्योजहद करते है और अब महाभियोग 
की धमकी दें रहे। खैर जस्टिस शेखर का बयान सुन अचानक से राइट विंग के खपड़ेल नेताओं ओर उनके 
वकीलों नें खुद को जज और जाति प्रमाणपत्र विक्रेताओं ने खुद को कृष्ण का लीगल वारिस घोषित कर 
जस्टिस साहब को आरएसएस की जाति का बता दिया। बहुमत की इच्छ से देश चलेगा ओर कठमुल्ले देश के 
लिए खतरा हैं, ये दो वाक्य बोलकर जस्टिस शेखर यादव ने कोन सा अपराध कर दिया जो ओवेसी से लेकर 
कपिल सिब्बल समेत पूरा इको सिस्टम इनके पीछे पड़ गया। राज्य सभा के सांसदों ने इलाहाबाद न्यायालय के 
न्यायाधीश शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने हेतु अभियान छेड़ रखा हैं। देश संविधान से चलेगा, 
ओवेसी और राहुल गांधी बार बार यह बात करते। संविधान में चुनाव का प्रावधान है, बहुमत के द्वारा चयनित 
नेता को संविधान यह शक्ति देता है कि वह अपने विवेक से देश चलाए। इसके लिए यदि संविधान का संशोधन 
करना हो तो करे। सौ से ज्यादा संशोधन इसलिए किए गए। इसलिए सिब्बल और ओवेसी जेसे मुखौटा लगाए 
लोगो को समझ लेना चाहिए कि देश चलेगा बहुमत से, इस संदर्भ में जस्टिस शेखर ने कुछ भी गलत नहीं 
कहा वामपंथी कुछ लोगों की तानाशाही चाहते हैं इसलिए वे शेखर यादव के उस वक्तव्य का विरोध कर रहे 
हैं। कठमूल्ला देश के लिए खतरा है वह इस देश में केवल अपनी मर्जी का चलाना चाहता है जो संविधान के 
विरुद्ध है यह लॉजिक नहीं फैक्ट है । वामपंथी देश को कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो से चलाना चाहते इसलिए ये 
लोकतंत्र के हर स्तंभ को गिराना चाहते है। आपको बता दूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव 
ने रविवार आठ दिसंबर को विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत के दौरान, भाजपा के राजनेतिक एजेंडे 
ओर कट्टर हिंदुत्व की सोच को जस्टिफाई कर गए । जस्टिस यादव का भाषण रविवार से ही सोशल मीडिया 
के जरिए वायरल हुआ जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार दोपहर को एक बयान जारी कर कहा कि उसने 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के उस भाषण का संज्ञान लिया है, जिसे मीडिया ने प्रकाशित 
किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा- हाइलाहाबाद हाईकोर्ट से और विवरण मंगाया गया है ओर मामला 
विचाराधीन है ह वहीं देश के वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष 
कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनकी कांग्रेस, सपा, माकपा आदि दलों के कुछ नेताओं से चर्चा हुई है और वे 
जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की तेयारी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस मामले में प्रधानमंत्री 
ओर सत्तापक्ष का सहयोग मांगा है, साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे 
लोग जज न बनें तो भाई सिब्बल को ही जज बना दो ! अन्यथा राहुल के लिए जज कि कुर्सी पोछवा दीजिये 
ना सिब्बल साहब।भदालतों में बठे सिब्बल जैसे लोग हिन्दुत्व का विरेध कर रहे हैं, यह बात संविधान की 
मयार्दा, न्यायपालिका की गरिमा और लोकतंत्र के तकाजों के खिलाफ क्यों नहीं है, फिलहाल संसद की साख 
इतनी बची है कि असंसंदी लोग बैठ जजों के निजी वक्तव्य और विचारों पर ऊँगली उठा रहें ओर इन लोगों ने 
वकील जैसे पद पर बने रहते हुए चुनाव लड़ना शुरू नहीं किया अपितु चाटुकारिता कर चुनाव का जुगत लगाया 
है। हालांकि मोदी सरकार चाहेगी तो संविधान में संशोधन कर इसे भी मुमकिन करा देगी कि कोई वकील आगे 
सांसद ना बने क्युकी यह संसद और न्यायपालिका के आदशों में असमानता लाता है। हाल फिलहाल सिब्बल, 
सिंघवी इत्यादि के इन प्रसंगों के अलावा कई ओर ऐसे प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें न्यायपालिका में भी ऑक्टोपस 


की तरह वामी, हिंदुत्व की भुजाएं काटने पर आमादा है और दसों दिशाओं से नफरत बढ़ चुकी हैं। सत्ता और 
प्रशासन में बेठे लोगों से देश की उम्मीदें चुकती जा रही थीं, क्योंकि यहां से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका 
विरोध सदन में बैठे कठमुल्ले कर रहें। आधुनिक व्यवस्था में शक्तिसंपन दलितों और पिछडो को लाभ पर 
लाभ मिल रहा। सवर्ण तबकों को तवज्जो नहीं मिलती दिख रही है। जो गरीब है, वर्ण व्यवस्था में निचले क्रम 
पर हैं, या अल्पसंख्यक हैं, उनके हित के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिसका उपभोग भी शक्तिसम्पन 
दलित कर रहें ताकि वे उसी में खुश न रहें और सरकार के खिलाफ सड़को पर उतरें । अन्याय के इस माहोल 
में केवल अदालत से लोगों की उम्मीदें बंधी है। यहां चाहे जितनी देर लगे लेकिन जाति, धर्म, धन, लिंग सबके 
भेद से परे उठकर इंसाफ हासिल होता है । जस्टिस शेखर कुमार यादव के भाषण से उस उम्मीद का संचार 
हुआ है। गोरतलब है कि विश्व हिन्दू परिषद के विधि प्रकोष्ठ (लीगल सेल) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी 
हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें जस्टिस शेखर यादव के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के 
एक और मौजूदा जज जस्टिस दिनेश पाठक भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में हावक्फ बोर्ड अधिनियमह, 
हाधर्मानरण-कारण एवं निवारणह और हासमान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यताहन जैसे विषयों 
पर चर्चा हुई, जिससे समझ आता है कि इस आयोजन का मकसद क्या था। जस्टिस शेखर यादव ने हासमान 
नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यताह विषय पर बोलते हुए कहा कि देश एक है, संविधान एक है तो 
कानून एक क्यों नहीं है ?जस्टिस यादव ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा कि हमें किसी 
का कष्ट देखकर कष्ट होता है, लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहने वाले 
बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर 
ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैय्या बहुसंख्यक से ही चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए। जहां 
पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है ह इसके अलावा सांप्रदायिक नफरतियों को चिढ़ाते 
हुए शब्द कठमुल्ला का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने ये भी कहा कि ह्याकठमुल्लेहन देश के लिए 
घातक हैं। हाजो कठमुल्ला हैं, हाशब्दह गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक 
हैं। जनता को बहकाने वाले लोग हें, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत 
हे। उधर इससे बौखलाये कपिल सिब्बल नें कहा जिस तरह से भाजपा और संघ के राजनेतिक एजेंडे को जस्टिस 
यादव ने आगे बढ़ाया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, वो कम है। देश में इस भाषण की काफी चर्चा हो रही 
है और न्यायपालिका से जुड़े कई लोग इस पर चिंता भी जतला रहे हैं। लेकिन अब वक़्त आ गया है कि चिंता 
जताने से आगे बढ़कर ऐसे अलोकतांत्रिक, सांप्रदायिक और संकुचित विचार रखने वाले न्यायाधीशों पर सीधी 
कार्रवाई हो, वर्ना न्यायपालिका की साख तो इसमें खत्म होगी ही, लोकतंत्र को जिंदा रखना भी मुश्किल हो 
जायेगा। शेखर यादव जैसे न्यायाधीश इन्हें सूट नहीं करते बल्कि अतुल 
सुभाष को आल्म हत्या के लिए उकसाने वाली न्यायाधीश उनके खाचे 
में फिट बैठती है। मास्क मैनिफेस्टो में वामपंथियों की चाल, तरीके, 
मुखोटे उजागर किए गए हैं, पढ़िए ओर समझिए। साथ ही समर्थन करिए 
अपने नायकों का, अपनी वाल से शेखर यादव के पक्ष में आवाज 
उठाइए। 


पंकज सीबी मिश्रा,जौनपुर 
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सघट की बगावत 


वास्तव में अमृतपान से राक्षसों को वंचित करना था 
क्योंकि इसमें ब्रहमांड कल्याण का लक्ष्य और सुरक्षा 
निहित थी। यदि राक्षसों ने अमृतपान कर लिया होता तो 

फिर ब्रहमांड में हिंसा होती और कालनेमियों का साम्राज्य 

होता। इसीलिए भगवान विष्णु ने स्वयं यह लीला रची 


चः bs ह 


....जब अमृतपान से वंचित हए राक्षस 
ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गयी थी। देवताओं ने इसके लिए एक रास्ता 
निकाला। राक्षसों की संधि कर ली थी और समुद्र मंथन साथ करने की नीति बनाई । अमृतपान के लालच में 
राक्षस भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए अपार शक्ति और एकाग्रता जरूरी थी। पूरे 
42 दिन तक समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के 42वें दिन अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला भगवान इंद्र 
के पुत्र जयंत एक कलश में एकत्र कर आकाश की ओर उड़ गए। वास्तव में अमृतपान से राक्षसों को वंचित 
करना था क्योंकि इसमें ब्रहमांड कल्याण का लक्ष्य और सुरक्षा निहित थी। यदि राक्षसों ने अमृतपान कर लिया 
होता तो फिर ब्रहमांड में हिंसा होती और कालनेमियों का साम्राज्य होता इसीलिए भगवान विष्णु ने स्वयं यह 
लीला रची। राक्षसों के गुरु शुक्राचर्य ने भगवान विष्णु की लीला समझ गए। और राक्षसों को जयंत के पीछे 
लगा दिया। अमृत कलश पर अधिकार को लेकर राक्षसों और देवताओं में भयानक युद्ध कई दिनों तक चला। 
देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान अमृतकलश से कुछ ke पृथ्वी पर गिरी थीं। पृथ्वी के चार जगहों 
पर अमृतकलश से कुछ बूंदें गिरी थीं ।प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में नदियों के बीच अमृतकलश 
की बूंदें गिरी थीं। इसलिए भी गंगा सहित अन्य नदिया जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी भी हुई और जिनकी 
महानता मनुष्यता के लिए जीवंत बन गई । 
प्रश्‍न यह उठता है कि 42 साल के बीच महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, इसके पीछे तर्क और अर्हताएं 
क्या हैं, देवताओं के एक दिन पृथ्वी के एकसाल के बराबर हाते हैं । चूंकि समुद्र मंथन में बारह दिन लगे थे 
ee फिर अमृतकलश प्राप्त हुआ था। 
इसीलिए 42 साल के बाद महाकुंभ 
का आयोजन होता है। अमृतपान 
देवताओं ने किया था जबकि सिर्फ 
अमृत ही नहीं बल्कि जहर भी समुद्र 
मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। समुद्र 


£ न >) ४ ० 5४ जाती। भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाने 
Bs च च) २ के लिए भगवान शिव से याद करते 

र ~ a हैं । भगवान शिव में ही विषपान और 
उसके असर को प्रभावहीन करने की शक्ति थी। यूनेस्को ने 207 में महाकुंभ को दुनिया का अमूर्त- 
सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है । महाकुंभ का उद्भव और विकास तथा महिमा भगवान श्रीविष्णु से 
जुड़ा हुआ है । जब-जब मनुष्यता की हानि होती है तब-तब सत्यनिष्ठा और सदाचार स्थापित करने के लिए 
परमपिता परमेश्वर स्वयं उपस्थित होकर प्रेरणा बनते हैं । स्थापित करने के लिए परमपिता परमेश्वर स्वयं उपस्थित 
होकर प्रेरणा बनते हैं । जब रावण ने अति कर दी थी तब भगवान श्रीराम को धरती पर अवतरित होना पड़ा। 
भगवान राम ने रावण सहार कर मनुष्यता स्थापित की थी। इसी तरह भगवान श्रीकृष्ण क्रूर, हिंसक और 
आततायी कौरवों का संहार कर मानवता का संदेश दिया था। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु ने मानवता 
राजकता और सृष्टि की अहर्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए लीला 
रची। दुर्वासा ऋषि ने एक बार देवताओं को श्राप दे दिया था जिसके कारण देवताओं की शक्ति बहुत क्षीण हो 
गयी थी। राक्षसों के देवता शुक्राचाग्र ने इस दौरान देवताओं के राज को समाप्त करने और देवताओं के अस्तित्व 
संहार करने की सोची थी। राक्षसों के तांडव से मनुष्यता खतरे में पड़ गयी। देवताओं को जब राक्षसों की 
हिंसक प्रवृत्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं दिखा तो वे भी भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान श्रीविष्णु 
से मदद मांगी। भगवान कोई चमत्कार नहीं, कर्म करने के लिए कहते हैं । भगवान श्री विष्णु ने देवताओं से 
कहा [ हिंसा के संहार के लिए समुद्र मंथन करना होगा। उससे अमृत निकलेगा, अमृतपान से राक्षसों का 
संहार होगा। 
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“मोक्षदायिनी' गंगा और 'नारायणी' के नाम से 
विख्यात कल्याणकारिणी गंडक नदी के संगम पर 
स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक महत्त्व वाले 
बिहार के सोनपुर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष लगने वाला विश्व 
विख्यात “पशु मेला' भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक 
परंपरा का प्रतीक है। इस मेले का एक नाम * छत्तर 
मेला' भी है। गौरतलब है कि कुछ दशक पूर्व तक यहां 
पर सुई से लेकर हाथी तक क्रय-विक्रय के लिए 
उपलब्ध होते थे। हालांकि, इस मेले का स्वरूप अब 
काफी बदल चुका है, लेकिन इसका आकर्षण लोगों 
में आज भी व्याप्त है । यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष न 
केवल भारत के विभिन्न राज्यों, बल्कि दुनिया भर के 
देशों से लाखों पर्यटक इस मेले को देखने और 
खरीदारी करने आते हैं। इस मेले का विशेष धार्मिक- 
आध्यात्मिक महत्त्व होने के साथ-साथ विराट 
सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्त्व भी है। वैसे, मेले के 
प्रमुख आकर्षणों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहित्यिक 
गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों, थिएटरों, पेंटिंग एवं क्विज 
सा तथा पुस्तक मेले का आयोजन शामिल 

। 

आजकल, रिकॉर्डेड पश्चिमी गानों की धुनों पर 
थिएटरों में 50 से भी अधिक नर्तक-नर्तकियों की 
प्रस्तुतियां लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। 
तात्पर्य यह कि आस्था, लोक-संस्कृति एवं 
आधुनिकता के रंग में सराबोर इस मेले में बदलते 
बिहार की झलक साफ दिखाई देती है। प्रत्येक वर्ष 
कार्तिक महीने में आरंभ होकर प्रायः एक महीने तक 
चलने वाले इस प्रसिद्ध मेले का शुभारंभ पिछले 3 
नवंबर को बड़े ही धूमधाम से हो चुका है। । 

सोनपुर मेले की शुरुआत का 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं 
सोनपुर मेले की प्रथम शुरूआत का तो कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है, परंतु इतना निश्चित है कि यहां पर 
उत्तर वैदिक काल से ही यह विश्व प्रसिद्ध मेला लग 
रहा है। वैसे, महापंडित डॉ. राहुल सांकृत्यायन ने 
सोनपुर के पशु मेले का शुंगकाल से ऐतिहासिक 
संबंधित बताया है। सोनपुर क्षेत्र के अनेक पुराने मठ- 
मंदिरों में शुंगकालीन पत्थरों एवं अन्य अवशेषों की 
मौजूदगी डॉ. राहुल सांकृत्यायन के इस अभिमत पर 
मुहर लगाती है।हालांकि, इसके बावजूद इस बात की 


अल्लू अर्जुन नहीं बन पाए फायर... 
डस बार फ्लॉवर से ही चलाना पड़ेगा काम, कमजोर कहानी 


किसी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाना आसान 
नहीं होता है यह बात हमले हाल ही में फिल्म भूल 
भूलैया 3 से साबित हो गयी है। अब एक और सुपरहिट 
फिल्म का सीक्वल रिलीज हो गया हैं। अब आपको 
बताते हैं कि कैसे कई पैन-इंडिया फिल्में इस बात का 
महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। हालाँकि, अल्लू अर्जुन की 
पुष्पा 2: द रूल अब इस बात का एक बड़ा उदाहरण 
बन गई है कि सीक्वल में क्या गलत हो सकता है जब 
एक फिल्म निमार्ता और अभिनेता अपनी लटकी हुई 
कहानी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक अहंकार 
आधारित फिल्म बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। 

इसके अलावा, संगीतकार देवी श्री प्रसाद, जिन्होंने 
पुष्पाः द राइज में 'तेरी झलक अशर्फी' और 'ऊ अंतवा' 
जैसे सुपरहिट गाने दिए, सीक्वल में निराश करते हैं, 
वह भी बहुत बड़ा ! पुष्पा 2 मुख्य रूप से तीन कथाओं 
के बीच आती हैः पुष्पराज बनाम सीएम, पुष्पराज 
बनाम शेखावत, और पुष्पा का बचपन का दुख। जी 
हाँ! इस बार श्रीवल्ली का किरदार संसद में महिला 
वक्ताओं की तरह ही महत्वहीन है।इस बार सुकुमार 
ने श्रीलीला को उनके रास्ते में लाया, लेकिन उनमें न 
तो सामंथा जैसी नमकीनता है और न ही लीड की 
चपलता। हिंदी वर्जन में एक बार फिर श्रेयस तलपड़े 
पुष्प राज के किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया 

कहानी 

जिस तरह निर्देशक सुकुमार ने पिछली बार विदेश 
से समुद्र के रास्ते लाल चंदन के जंगलों में रेखाचित्रों 
के जरिए फिल्म की कहानी को सामने लाया था, वैसा 
ही इस बार भी किया गया है। पुष्पा 2 जापान के एक 


स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीडूस साहब का 
मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


धर्मशाला 
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बंदरगाह से शुरू होकर दक्षिण भारत और कई 
अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटों के बीच घूमती है।इस विस्तार 
में सुकुमार को अपने किरदारों से वह मदद मिली है 
जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जगदीश भंडारी, जगपति 
बाबू, राव रमेश और ब्रह्माजी सभी अपने किरदारों में 
निपुण नजर आते हैं। 

पिछली बार कहानी श्रीवल्ली का दिल जीतने की 
थी और इस बार कहानी अपनी मां को उसके ही घर 
में बह सम्मान दिलाने की 
है जिसके लिए पुष्पराज 
बचपन से ही तड़प रहा 
था। फिल्म के दर्शकों ने 
पुष्पराज और भंवर सिंह 
शेखावत आईपीएस के 
बीच जिस तनाव की 
उम्मीद की थी, वह भले ही 
उतना न दिखा हो, लेकिन 
परिवार का भंवर खुलने के बाद फिल्म पटरी पर आती 
दिखती है लेकिन फिल्म के आखिरी 30 मिनट में पूरी 
तरह खो जाती है। तीसरे भाग, पुष्पा 3: द रैम्पेज के 
लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से, निमार्ताओं ने 
फिल्म के क्लाइमेक्स को बाधित किया है। 

फिल्म की सबसे बड़ी खामी इसकी लेखनी में है। 
एआर प्रभाव, सुकुमार और श्रीकांत विसा न तो एक 
कहानी को पकड़ पाए और न ही उसके साथ न्याय 
कर पाए; न ही वे पहले भाग के बाद उम्मीदों पर खरे 
उतर पाए। हालांकि, निमार्ताओं की आलोचना के 
बीच, सिनेमैटोग्राफर कुबा ब्रोजेक मिरोस्लाव को 
उनके अभूतपूर्व काम के लिए बधाई दी जानी चाहिए। 


मुद्रि 


चंदन के जंगलों से लेकर अभिनेताओं के बीच टशन 
तक, मिरोस्लाव ने सब कुछ सहजता से किया है। 
पुष्पा 2 को इसके जात्रा सीन और उसके बाद के 
दो लगातार गानों के साथ-साथ अल्लू अर्जुन के काली 
के रूप में तांडव नृत्य के लिए आधा स्टार और दिया 
जाता है। लेकिन फिल्‍म के सबसे सफल सीक्वेंस के 
साथ आपको उत्साहित करने के तुरंत बाद, वे एक 
ड्रैग क्लाइमेक्स के साथ निराश करते हैं। इसके 
ऽ अलावा, संगीत निर्देशक 
{ £ 5% देवी श्री प्रसाद यहाँ अति 
क $ | आत्मविश्वास का शिकार 
रे लगते हैं; इसका कारण 
| हिंदी पर उनकी कमजोर 
पकड़ हो सकती है। यहीं 
पर एमएम कीरवानी और 
एआर रहमान बेहतरीन हैं; 
` वे भाषा की बाधाओं को 
तोड़ते हैं और जीतते हैं। 
पुष्पा राज के अड़ियल और 'कुछ भी' फैसलों के 
साथ पूरी तरह आगे बढ़ती है।इसके अलावा, फहाद 
फासिल, जिन्होंने पहले बेहतर खलनायक की 
भूमिकाएँ निभाई हैं, पुष्पा 2 में उनके साथ बुरा व्यवहार 
किया गया है। हालाँकि, इन दोनों अभिनेताओं ने हॉर्न 
बजाने में बहुत अच्छा काम किया है, खासकर उन 
हृश्यों में जहाँ संवाद तो हैं लेकिन सिर्फ. आँखों का 
अभिनय है। लेकिन शोले के ठाकुर और गब्बर के 
बीच झूलते फहाद फासिल के किरदार ने उन्हें इस बार 
ज्यादा चमकने का मौका नहीं दिया। 
रश्मिका मंदाना ने सिर्फ.एक सीन में अपने जीजा 


से प्रकाशित 


सपक 


पष्टि नहीं होती कि सोनपुर क्षेत्र में इस पशु मेले की 
शुरूआत कब हुई। 

पुराने समय में इस मेले में मध्य एशियाई देशों से 
हाथियों और घोड़ों के कारोबारी आते थे, क्योंकि यह 
प्रशिक्षित हाथियों और घोड़ों का संपूर्ण एशिया का 
सबसे बड़ा केद्र था। धमंग्रंथों में उल्लेख है कि सिख 
धर्म के गुरु नानक देव जी भी एक बार यहां आए थे। 
वहीं, बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध धर्म के संस्थापक 
महात्मा बुद्ध भी अपनी कुशीनगर यात्रा के दौरान यहां 
पारे थे। इसी प्रकार, मौर्य वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त 
मौर्य एवं 857 के बहुचर्चित एवं बहुपठित गदर के 
नायक वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर मेले से हाथियों की 
खरीदारी की थी। इतिहास की पुस्तकों में इसके भी 
प्रमाण हैं कि मुगल शासक अकबर के प्रधान सेनापति 
महाराजा मान सिंह ने सोनपुर मेले से मुगल सेना के 
लिए हाथी एवं अस्त्र-शस्त्र की खरीदारी की थी। सन 
7803 में रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर घोड़े का बड़ा 
अस्तबल बनवाया था। वैसे, पशु संरक्षण कानून लागू 
रहने के कारण अब इस मेले में हाथी की बिक्री नहीं 
की जाती, लेकिन गाय, घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां 
अभी भी खरीद-बिक्री के लिए लाए जाते हैं। 

दो भक्तों की रक्षा स्थल 'गजेन्द्र 

मोक्ष स्थल अर्थात्‌ कोनहारा घाट” 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान के दो 
भक्त हाथी यानी ह्गजह्न और मगरमच्छ यानी “ग्राह” 
के रूप में धरती पर उत्पन्न हुए थे। मान्यता है कि एक 
बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर स्थित कोनहारा 
घाट पर जब गज पानी पीने के लिए आया तो उसे ग्राह 
ने अपने मुंह में जकड़ लिया। 

तत्पश्चात दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कई दिनों 
तक चला। मगरमच्छ से हाथी जब हारने लगा, तो 
आर्त होकर उसने भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना की। 
उसके बाद भगवान ने तत्काल सुदर्शन चक्र से 
मगरमच्छ का वध कर हाथी की रक्षा की थी। इसीलिए 
यह मेला स्थल गजेंद्र मोक्ष स्थल के नाम से भी जाना 
जाता है। यहां पशुओं की खरीदारी करना बेहद शुभ 
माना जाता है। 

गुरु विश्वामित्र और अनुज लक्ष्मण के साथ 

राम द्वारा स्थापित 'हरिहर नाथ मंदिर” 
सोनपुर मेला स्थल पर हरि यानी भगवान श्रीहरि 


की धमकी को सामने लाकर उनसे बेहतर काम किया 
है। हालाँकि, उनकी अति-सक्रिय यौन जरूरतें स्क्रीन 
पर देखने में अजीब थीं। दर्शकों को 'किसिक' गाने में 
श्रीलीला से सामंथा जैसी एक्टिंग की उम्मीद थी, 
लेकिन वह ज्यादा कारगर नहीं रही। हालांकि, अगर 
इस फिल्म की तारीफ हो रही है, तो इसकी वजह सिर्फ 
अल्लू अर्जुन और उनका स्वैग है । इस बार अभिनेता 
ज्यादा सहज और जड़वत नजर आ रहे हैं, और क्यों 
हे हो? वे पिछले 5 सालों से पुष्पराज की भूमिका में 

| 

पुष्पा 2: द रूल में गहराई और ठोस कहानी की 
कमी है। बहुत सारे कथानकों के बीच उलझी हुई, 
फिल्म इंटरवल से पहले और क्लाइमेक्स वाले हिस्सों 
में संघर्ष करती है। इसके बावजूद, इस जबरदस्त 
एक्शन वाली फिल्म में कुछ बेहतरीन चीजें हैं, जिनमें 
जात्रा सीक्वेंस सबसे ऊपर है। अल्लू अर्जुन के 
पुष्पराज ने भले ही कई रास्तों पर अपना रास्ता बदला 
हो, लेकिन अभिनेता का स्वैग, आकर्षण और ऑन- 
पॉइंट डायलॉग डिलीवरी स्थिर है। शेखावत के रूप 
में फहाद फासिल निराश करते हैं, और श्रीवल्ली के 
रूप में रश्मिका परेशान करने वाली लगती हैं। फिल्म 
ने अपने तीसरे भाग के लिए काम कर दिया है, और 
यह कहना सुरक्षित है कि निमार्ताओं के पास सीक्वल 
में को गई गलतियों को फिर से करने का यह आखिरी 
मौका हो सकता है।यह फिल्म एक बार देखने लायक 
है, काफी लंबी है और केवल 2.5 स्टार की हकदार 
है। पुष्पा 2: द रूल आपके नजदीकी सिनेमाघरों में 
हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगाली और मलयालम भाषाओं 
में रिलीज हुई है। 


काशित। 


विष्णु और हर यानी भगवान शिव का एक संयुक्त 
मंदिर स्थित है, जो हरिहर नाथ मंदिर के नाम से 
विख्यात है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस 
मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान श्रीराम ने तब किया 
था, जब वे अपने गुरु महामुनि विश्वामित्र एवं अनुज 
लक्ष्मण जी के साथ “सीता स्वयंवर” में भाग लेने 
जनकपुर जा रहे थे। यह हरिहर नाथ मंदिर संभवतः 
भारत का एकमात्र ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां पर 
एक साथ भगवान श्रीहरि विष्णु और भगवान शिव 
विराजमान हैं। 
एक अनूठी परम्परा का 
झोतक् हरिहरनाथ मंदिर 

इस हरिहर नाथ मंदिर में शायद देश की अकेली 
ऐसी अनूठी प्रतिमा है, जिसके आधे भाग में शिवलिंग 
स्थित है और शेष आधे भाग में भगवान श्रीहरि विष्णु 
की आकृति विद्यमान है। बता दें कि यहां प्रतिदिन 
सैकड़ों श्रद्धालु पूजन-अर्चन, ध्यान, आराधन आदि 
करने आते हैं।एक पौराणिक मान्यता के अनुसार आज 
से लगभग 44हजार वर्ष पूर्व सोनपुर के कोनहारा घाट 
पर जब भगवान श्रीविष्णु ने हाथी को बचाया था, तब 
भगवान की इस लीला को देखने हेतु सारे देवी-देवता 
प्रकट हुए थे। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने शैव और 
वैष्णव संप्रदायों के लोगों के बीच सामंजस्य बढ़ाने के 
उद्देश्य से यहां पर 'हरि' और “हर” की उपर्युक्त 
अनोखी प्रतिमा स्थापित की थी। इसीलिए इस स्थान 
को 'हरिहर क्षेत्र' भी कहा जाता है। 

सोनपुर के इस हरिहर क्षेत्र में पवित्र गंगा-गंडक के 
तट पर स्नान करने तथा हरिहर नाथ मंदिर में पूजन- 
अर्चन, आराधन आदि करने के माहात्म्य का उल्लेख 
श्रीमद्भागवत महापुराण समेत अन्य कई पुराणों में भी 
मौजूद है। 

यहां न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर से आए 
शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सभी संप्रदायों के श्रद्धालु 
अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु एक साथ कार्तिक 
पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान कर हरिहर नाथ मंदिर में 
स्थित अनूठे शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। 
शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग पर 
जलाभिषेक और तदुपरांत भगवान की स्तुति करने से 
एक साथ देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु 
दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 


हिंदी के शिक्षक को 
बना दिया समाजशास्त्र 
का परीक्षक 


वाराणसी । हिंदी का शिक्षक समाजशास्त्र तो जंतु 
विज्ञान का शिक्षक वनस्पति विज्ञान की प्रायोगिक 
परीक्षा लेगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 
में काम कर रही एजेंसी की लापरवाही से परीक्षक 
परेशान हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए परीक्षकों को 
गलत सूचना भेजी जा रही है। शिक्षक किसी विषय के 
हैं और उन्हें परीक्षक अन्य विषयों का बना दिया जा 
रहा है। 

पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध जौनपुर और 
गाजीपुर के 586 महाविद्यालयों में पहले, दूसरे और 
तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षाएं चार 
जनवरी तक संचालित होनी हैं। इसी बीच 
विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 
परीक्षकों की सूची जारी कर दी। 

परीक्षकों को प्रैक्टिकल अलॉट करने की जिम्मेदारी 
एजेंसी को सौंपी गई है। एजेंसी परीक्षकों को जो 
सूचनाएं भेज रही है, उनमें तमाम खामियां हैं। कुछ 
परीक्षकों को अब तक सूचना नहीं मिली है। जिन 
परीक्षकों को सूचना मिली है, उन्हें गलत विषय अंकित 
कर सूचना भेज दी जा रही है। 

परीक्षकों की शिकायत के बाद भी विश्वविद्यालय 
प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं है । हिंदी के परीक्षक को 
समाजशास्त्र तो प्राणी विज्ञान के परीक्षक को वनस्पति 
विज्ञान विषय अलॉट कर दिया जा रहा है | कई परी&ष- 
गकों को भेजा गया मैसेज खुल ही नहीं रहा है। इसके 
चलते परीक्षकों को यह जानकारी नहीं हो पा रही है 
कि उन्हें किस विषय की परीक्षा किस केंद्र पर करानी 


। 
विश्वविद्यालय के लिपिक भी परीक्षकों को 
जानकारी देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। 


